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 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 गम्रध्यक्ष  महोदय
 :  ्  प्रश्नों  के  उत्तर  दिये  तारांकित  प्रत  संख्या  ५१८

 श्री राम  कृष्ण  ।

 fat  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 जी  में  प्रश्न  पूछता  हूं

 ।

 एक  सानिया
 सदस्य

 :
 माननीय  मन्त्री  अनुपस्थित हैं

 fat  रघुनाथ  मन्त्रालय के  सभी  मन्त्री  अनुपस्थित  हैं  ।

 tet  सुरेन्दर  नाथ
 द्विवेदी

 :
 मन्त्रालय  के  सभी  मन्त्री  अनुपस्थित  हैं

 ।

 port  महोदय  :  अगला  प्रदान  |

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 +

 (  sit  wea  दर्शन :

 *eRE.

 |
 ait  राम  कृष्ण  गुप्त  :.

 |  श्री  दो०  चं०  at

 sft  यादव  :

 सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  १६  LENE के  तारांकि  न  संख्या २४  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  बीच  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव  so  च  जोगी  न्द्रीय  सूचना  सेवा  की

 स्थापना  १
 १९६०  से  हो  गई  हैं  |

 २६९५
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 |
 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 भ्रंग्रेजी  में  भी

 गव्य  महोदय  :  हां  ।

 च्  उत्तर  प्रंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्रीमन्‌  क्या  यह  सच  हैं  कि  इस  नई  सेवा  की  स्थापना  हो  जाने  के  बाद  भीं

 चारियों  के  वेतन  क्रम  अभी  तक  तै  नहीं  हो  पाए हैं  ।  अगर  ऐसा  तो  इसमें  इतनी  देरी  कयों हो  रही

 है  कौर  इसका  फै  सला  कब  तक  हो  जाएगा  ?

 सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री  फ्रेपकर )  यह  सही  नहीं हैं  कि  वेतन  तैं  नहीं  हुए  ह  ।  जिन  लोगों

 को  सर्विस  की  स्कूलों  से  ज्यादा  तनख्वाह  मिल  रही  थीਂ  उनकी  स्केल  किस  प्रकार  ते  की  जाए  इस  बारे

 में  प्रभी  तक  निश्चय  नहीं  हो  रहा  है  लेकिन  की  स्केल  का  कछ  सवाल  नहीं  है  |

 श्री  दर्शन  :  लगभग  एक  वर्ष  पहले  इस  सम्बन्ध  के  नियम  गजट  में  प्रकाशित  हुए  थें

 उनके  ग्रा घार  पर  सुझाव  दिये  गये  थे  ।  क्या  उन  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  इस  सर्विस  का

 निर्माण  ह.) ६:11 ह,  या  वह  सुझाव  तक  विचाराधीन ?

 डा०  केसकर  :  इस  सर्विस  के  बारे  में  बहुत  काफी  सुझाव  जाए  थे  उन  सब  पर  विचार  किया

 बल्कि  इसीलिये  इसमें  काफी  देरी  हुई  ।  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  ऐसा  कोई  परमानेंट

 कैडर  बनाने  के  लिये  होम  मिनिस्ट्री  और  पब्लिक  सर्विस  किसान  की  जिम्मेदारी  है  कौर

 वही  इस  बारे  में  हमारा  दर्शन  करते  हें  ।  बल्कि  उनकी  बात  ही  आखिरी  होती  तों

 यह  मामला  कई  बार  उनके  पास  गया  |  उनके  सुझाव  हमको  मिले ।  फिर  उनके  भ्रनुसार  इसमें

 कछ  फेर  बदल  किया  गया  ar  wea में  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  की  अन्तिम  स्वीकृति के  बाद  हीਂ  यहा

 १  मान  से  जारी  की  गयी  है  ।

 श्री  दी०  wa  afar  भारतीय  ्  भाई  To  एस०  कौर  कराई  सी »

 एस०  के  मुकाबले  में  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  वेतन  कौर  भत्तों  में  कया  भ्रातृ  है
 ?

 फंसकर  :  निश्चित  किये  गये  स्टैण्डड  वेतन-क्रमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  वेतन

 निश्चित  किये  गये  हें  सनौर  गजट  में  जो  अधिसूचना  प्रकाशित  की  गई  है  उसमें  विभिन्न  वेतन  क्रम  दिये
 मये  हूँ  ।  यदि  माननीय  मन्त्री  तो  उससे  देख  सकत  हैं  |

 डा०
 रामसुभग  सिंह  :  इस  नई  व्यवस्था  की  स्थापना  के  बाद  क्या  यह  आशा  कीं  जा  सकती है

 कि  सत्य  सभी  मंत्रालयों  के  भी  सूचना  सम्बन्धी  कार्य  इस  सेवा  के  अन्तर्गत  जायेंगे
 ?

 डा०  केस कर  :  में  नहीं  समझता  कि  सूचना  यानी  इनफार्मेशन  या  प्रेस  के  मामले  में  ey  मंत्रालयों

 के  पास  कोई  अफ़सर  या  कोई  काम  है  ।  इस  बारे  में  अधिकांश  काम  इस  मन्त्रालय  में  पहले से  ही

 हैं  ।

 wet  बलवा  आधुनिकतम  स्थिति  क्या  है
 ?

 क्या  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  योग्य  te

 परिश्रमी  युवकों  के  लिये  खुली  रखी  गई  है  जिन्हें  विदेश  सूचना  सेवा  में  खपाया  क्योंकि  विदेश

 सूचना  सेवा  में  गतिशीलता  ste  श्ाघुनिकतमता  की  कमी  हैं  ?

 पडा०  केसकर  :

 माननीय  सदस्य  का  विदेश  सूचना  सेवा

 से

 क्या

 ?
 ee

 sist  में
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 fat  जों कोम  आल्वा
 :

 क्या  उन्हें  विदेश  सेवा  में  खपाने  के  लिये  दरवाजे  खुले  रखे  गये  है
 ?

 केसकर  :  मेरा  विदेश  सेवा  से  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 श्री  त्यागी  :  यह  जो  तमाम  मिनिस्ट्रियल  श्नाजादी  के  साथ  अपने  तरह  तरह  के  अखबार

 वगैरह  बहुत  सारे  निकाल  रही  है  क्या  उन  पर  भी  कुछ  कण्ट्रोल  इस  सर्विस  का  हो  या  तमाम

 मिनिस्ट्री  आजादी  से  अपने  अपने  अख़बार  अलग  निकालती  रहेंगी  ?

 डा०  केसकर  :  इस  सर्विस  का  ५  से  ऐसा  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  बल्कि प्रेस

 पबलिसिटी  के  सम्बन्ध  में  जो  इस  मिनिस्ट्री  के  अफसर  इस  मिनिस्ट्री  के  भिन्न  भिन्न  यूनिट्स  में  थे  उन

 सेब  का  एकीकरण  इस  सर्विस  में  किया  गया  है  |

 श्री  प्र ०  हो  तारिक
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  सर्विस  के  बनने  से  बहुत  से  अफसरों  की

 सीनियारिटी  पर  पड़  गया  है  कौर  बहुत  से  अफ़सर  जो  पहले  सीनियर थे  वह  कुछ  से

 जूनियर हो  गये  है  ?

 डा०  केसकर  :  यह  हो  सकता  है  कि  कोई  अफ़सर  किसी  छोटे  से  यूनिट  में  था  कौर  वहां  उसकी

 खास  सीनियारिटी  रही  हो  इस  सरविस  में  कराने  के  बाद  वह  किसी  कौर  से  कम  सीनियर  हो  गया

 हो  ।  लेकिन  इन  सब  मामलों  में  होम  मिनिस्ट्री  ate  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  नियमों के

 सार  सीनियारिटी  निहित  की  जाती  है  ate  उसका  अनुसरण  हमें  करना  पड़ता  है  |

 श्री  सिंहासन  सिंह  :  क्या  यह  सर्विस  उसी  प्रकार  रहेगी  जिस  प्रकार  कि  इण्डियन  रेलवे  सर्विस

 है  जिसमें  भाई  Wo  एस० कराई  सी०  एस०  का  कोई  कंट्रोल  नहीं  है  सारे  डिसीशन  रेलवे

 बाले  ही  करते  हैं  या  कि  यह  सर्विस  कराई  ए०  एस०  कराई  सी ०  एस०  के  कंट्रोल में  रहेगी
 ?

 डा०  केस कर  :  इस  सर्विस  के  बारे  में  गजट  नोटिफिकेशन  में  सब  चीजें  दी  गयी  हें  ।  लेकिन

 मैं  एक  दो  लाइनों  में  इस  सर्विस  के  बारे  में  बता  देना  चाहता  हूं  ।

 1“  मन्त्रालय के  विभिन्न  एककों में  पत्रकारिता व  सम्पर्क का  अनुभव  रखने  वाले

 अधिकारियों  को  इस  सूचना  सेवा  में  शामिल  कर  लिया  गया

 खास  काम  के  लिए  ही  जो  ana  हं  उनको  इस  कैडर  में  सम्मिलित  किया  गया  है  शौर  इसमें

 झा  नहीं  सकते  ।

 fart  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 इस  योजना  को  चलाने  के  लिये  कितनी  अतिरिक्त  राशि  खर्च  होगी  ?

 पड़ा०  इसका  अनुमान  लगाना  मेरे  लिये  सरल  काम  नहीं  है  ।  अतिरिक्त खर्च  दिये

 कालीन  दृष्टि  कोण  से  ही  होगा  सरकार  को  इन  लोगों  को  पेंशन  शादी  देते  समय  afr  देना

 पड़ेगा  ।  इसका  हिसाब  वित्त  मन्त्रालय  ने  मोटे  तौर  पर  लगाया  है  किन्तु  इस  समय  मेरे  लिये  वे  भ्रांकड़े

 बताना सम्भव  नहीं  हैं  ।

 श्री  wea  दर्शन  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  व्यवस्था  के  संबन्ध  में  अन्तिम

 हो  चुका  या  यह  कि  झगर  इसमें  कुछ  कठिनाई  rae  हो  कौर  कुछ  सुझाव  दिये  जायें  तो  उन  पर

 विचार  किया  जा  सकेगा
 ?

 श्री  दौर
 we  कर्मा  :  हम

 घण्टे  की  चर्चा er

 मूल  dist में
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 डा०  केस कर  :  हो  सकता  है  कि  कुछ  अधिकारियों  को  जो  इसमें  सम्मिलित  किये  गये  हैं  उनको

 अपनी  शीनियारिटी की  स्थिति  के  बारे  में  असन्तोष  उनको  रिप्रेजेंट शन  देने  का  अघिकार  है  te

 वह  रिप्रेजेंटेशन  seat  टीका  के  साथ  मिनिस्ट्री  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  पास  भेजेंगी  जिनका

 न्  arf
 4  |

 प्रदान  संख्या  ८१८  के  बारे  में

 महोदय  :  श्री  हम  तारांकित  प्रदान  संख्या  Qc  लेंगे  |

 श्री  मनुभाई  दाह
 :
 में  श्राप  से  कौर  सभा  से  कुछ  मिनट  लेट  हों  जाने  के  कारण  क्षमा  हूं

 कयोंकि  मेरी  क्वीन्जवे  के  पास  भीड़  में  फंस  गई  थी  ।

 fat  quart  राय  :  होली की  भीड़ में  ?

 pat  रघुनाथ  सिंह  :  माननीय  मन्त्री  तो  इस  कारण  लेट  हो  परन्तु  उनके  मन्त्रालय के

 छोटे  शौर  मध्यम  ama  के  उद्योग

 ८१८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९५६  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ४७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  छोटे  ate  मध्यम

 पैमाने  के  उद्योगों  को  उदारतापूर्वक  सहायता  देने  का  मामला  किस  स्थिति  में  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 विवरण

 छोटे  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  को  ऋण  देने  की  शर्तों  कौर  निबंधनों को  ढीला  करनें

 के  प्रशन  पर  सतत  विचार  किया  जा  रहा  हैं  कौर  जहां  कहीं  सम्भव  होता  है  नियमों  को  सरल  या  ढीला

 किया  जाता  है  ।  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  उद्योगों  को  राज्य  सहायता  श्रधघिनियम /  नियमों  के  अधीन

 ऋण  की  शर्तों  और  निबन्धों  को  ढीला  कर  दिया  है  जिनके  द्वारा  छोटे  उद्योगपति  प्रत्याभूत  के  ७५

 प्रतिशत  मूल्य  पर  ऋण  ले  सकते  हैं  Wooo  रुपये  तक  के  ऋण  के  लिये  औद्योगिक  सहकारी  संस्थानों

 से  af  प्रतिशत  कौर  छोटी  औद्योगिक  इकाइयों  से  ३  प्रतिशत  ब्याज  लिया  जाता  है  ।  रिजर्व  बैंक  के

 द्वारा  ऋण  प्रत्याभूति  योजना  जारी  करने  के  लिये  व्यवस्था  की  जा  रही  है  जिसके  द्वारा  छोटे  उद्योगों

 को  बड़े  पैमाने  पर  ऋण  देने  के  लिये  संस्थानिक  ऋण  प्रोत्साहित  किये  जायेंगे  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  पिछले  wer  के  उत्तर  में  कहा  गया  था  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 उपक्रमों  को  दिये  गये  बैंक  ऋण  की  प्रत्याभूत  देने  के  लिये  योजना  बनाई गई  थी  ।  कमा

 यह  तैयार  कौर  अनुमोदित  हो  चुकी  ;  कौर  यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा क्या

 fat  सुभाष  शाह  :  इसे  ऋण  प्रत्याभूति  योजना  कहा  जाता  है  ।  भारत  सरकार  ने  धपना

 अनुमोदन  रिजर्व  बैंक  कौर  स्टेट  बैंक  को  भेज  दिया  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत
 छोटे  पैमाने  के  सब

 मूल  अंग्रेजी  में



 २४  Wak  मौखिक  उत्तर  BRee

 उद्योगों  को  लगभग  २०  प्रतिशत  airs  ऋण  प्रयास  उनका  घाटा  कम  हो  जाएगा  कौर

 उसकी  हानि  प्रारम्भ  भारत  के  २१  जिलों के  लिये  ७५  लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  तक
 केन्द्रीय

 कार  बर्दाश्त  करेगी  |

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :.  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  कुछ  राज्य
 सरकारों  ने  नियम  सरल

 था  ढीले  कर  दिये  हैं  ।  मैं  उन  राज्यों  के  नाम  जानना  चाहता  हूं  ।

 शी  सुभाष लाह  :.  अधिकांश  राज्यों  ने  ऐसा  किया है
 ।  mit  केवल  एक  या  दो

 राज्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने श्रीनेत  उदारीकरण  स्वीकार  नहीं  ।  किन्तु  अधिकांश ने  हमारी

 सिफारिश  ली  हैं  ।

 सहायक  उद्योग

 +
 |  *८२०.  थी  हरिचन्द  माथुर  क्या  बाणशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उपक्रमों ने  सहायक  उद्योग  स्थापित  किये  हैं  या  करने  का  प्रस्ताव

 है  ;

 यदि
 तो  उन  उद्योगों की  संख्या  कया  है  ak  वे  किस  प्रकार  के  उद्योग

 हैं

 wert
 \  चना  स्व  साद मंत्री  :  तथा  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी  ai

 मैसर्स  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  बंगलौर  को  जिन  पुर्जों  की  झ्रावश्यकता

 होती  उन  को  हमेशा  वे  देने  के  लिये  तीन  छोटे  पैमाने  की  सहायक  इकाइयां  स्थापित  की

 जा  रहीं हैं  ।  इस  इकाई  के  लिये  और  सहायक  उद्योग  खोलने  की  संभाव्यताओं  का  विचार  किया  जा

 रहा

 aaa  इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  बंगलौर  के  तार  ट्रांसफर

 साइन  बक्से  बनाने  कुछ  कामों  के  लिये  सहायक  उद्योग  के  रूप  में  काम  करने  के

 निमित  स्त्रियों  लिये  एक  औद्योगिक  सहकारी  समिति  बनाई गई  है  ।

 नेशनल  eg  कलकत्ता  के  लिये  दो  छोटे  पैमाने  की  सहायक  इकाइयां  शीघ्र

 ही  जाने
 उन

 में  से  बड़ी  यूनिट  द्वारा  तैयार  किये  औजारों

 के  लकड़ी  के  पुर्जे  बनाएगी  ate  दूसरी  लकड़ी  श्रादि  को  दीवार  इरादी  ate  श्रौजार  बनाएगी

 tat  हरिशचन्द्र माथुर  :  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  इस  दिशा  में  बहुत  ही  कम  प्रयत्न

 किया  गया  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  छोटे  पैमाने  के  सहायक  उद्योगों  के  विकास  की

 संभाव्यतातं अनुमान  गया है  ?  यदि  तो  इस  दिशा  में  नया  सक्रिय  कदम

 —  की  गई  a?
 गेर  में



 Ryao  मौखिक  उत्तर  १४  PEK

 fat  सुभाष  शाह  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  सरकारी  उपायों  की  स्थापना  मुख्य

 जलदाय है  सरकारी  क्षेत्र  की  इन  परियोजनाओं  के  सहायक  उद्योगों  की  गौण  कम

 इसलिये  में  माननीय  सदस्य  को  यह  बतलाना  चाहता हूं  कि  पहले  इन  भारी  उद्योगों की

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  वाणिज्यिक  शौर  लाभदायक  तरीके  पर  स्थापित

 की  जाए ं।  फिर  हमने  हिदायतें  भी  जारी की  हैं  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  संबंधी  संयोजक

 समिति  ने  इस  झ्राद्यय  का  संकल्प  पास  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बड़े  उद्योग  कों

 gate  छोटे  सहायक  उद्योग  स्थापित  होने  में  सहयोग  देना  चाहियें  i  मैं  सभा  बताना

 चाहता  हं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्न  परियोजनाओं  के  gird  सहायक  उद्योगों  स्थापना

 में  सहायता देने  के  लिये  १९६०-६१  में  २५  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रो  मुरारका  क्या  ये  सहायक  उद्योग  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  जाएंगे  या  ये

 सरकारी  क्षेत्र  के  लोगों  को  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  में  प्रोत्साहित  करेंग े?

 श्री  मनु भाई  छोटे  के  क्षेत्र  में  केवल  गैर-सरकारी  उद्योगों  द्वारा  ।  सरकार

 ये  सहायक  उद्योग  स्थापित  नहीं  क्योंकि  उनका  केवल  सरकारी  क्षेत्र  की  बड़े  पैमाने की  परियोजना

 मित्रों से  संबंध  है

 fat  हरिश्चद्र  साथर  :.  सरकार  की  इस  निश्चित  नीति  की  दृष्टि  से  कि  सहायक  उद्योग

 दलित  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  wit  तक  कोई

 प्रयत्न  किया  गया  है  श्र  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कोई  सहायक  उद्योग  स्थापित  किया  जा  चुका  '  है

 aaa  स्थापित  किये  जाना  का  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  wars  शाह  :  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  के  इद  गिर्द  सहायक  उद्योग  गौण  उद्योगों

 के  रूप  में  होंगे  क्योंकि  कर्मचारियों  को  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  प्राविधिक  परामर्श  देने

 होंगे  ।  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सहायक  झ्र  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  स्थापना  संबंघी

 प्रशन  बड़ा  प्रासंगिक  कौर  महत्वपूर्ण  है  |  इसलिये  पुरी  में  ak  हाल  में  दिल्ली  में  हुए  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों  के  ats  की  बेठक  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित  हमने  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकेन्द्रीकरण  पर  बड़ा  जोर  दिया  है  ।

 सुशीला  नायर  :  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कुछ  बड़े  उद्योग  ौर  ये  लोग

 भी  wot  सहायक  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 सरकार ने  इस  उद्देश्य (के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  है  कि  लोगों  को  रोजगार

 के  लिए  लोग  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  क्षेत्र  में  सहायक  उद्योग  स्थापित  करे ं?

 सुभाष  शाह  ठीक  यही  सरकार  की  नीति  है  ।  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मोटर  सहायक

 उद्योग  के  बारे  में  झा  समिति  के  एक  बड़े  खोजपूर्ण  विश्लेषण  से  स्पष्ट  होता  है  कि  ait  भी

 निर्माता  छोटे  पैमाने  की  चीजें  स्वयं  नहीं  बनाते  ।  विश्लेषण  में  कहा  गया  है  कि  art

 भी  सहायक  आवश्यकता  वाली  छा  sfaara  से  अ्रघिक  चीजें  अधिकांश  बड़ी  इकाइयों  द्वारा

 खरीदी  जातीं  हैं  ak  यह  हमारी  निश्चित  राष्ट्रीय  नीति  है  कि  जो  व्यक्ति बड़ा  उद्योग

 स्थापित करता  है
 सहायक  उद्योग  स्थापित

 न

 करे
 ।

 fat  रामनाथन  चेट्टियार :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  ऐसे  सहायक

 उद्योगों  को  सरकार  क्या  सहायता  देगी
 ?

 नातययल्‍ल्‍एए «्

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 ater  उतार २४  )  Werk

 pat  मनु भाई  राष्ट्रीय लघु  उद्योग  निगम
 ८४  प्रतिशत ऋण  देता

 नीयरी
 a

 प्रविधिक  योग्यताओं  वाले  शिक्षित  युवकों  को  नई  योजना  में
 ey  प्रतिशत ऋण

 feat  जाता  है  कौर  शिक्षित  उपक्रम  को  केवल  ४५  प्रतिशत  अपनी  जेब  से  लगाना  पड़ता

 इसके  ऋण  प्रत्याभूत  की  नई  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के

 समस्त  ऋण  संबंधी  ढांचे  में  क्रान्ति  ला  जारी  कर  दी  गई  इसके  सेवा

 अंस्थाश्रों  र  प्रौद्योगिक  सेवा  सहायता  तथा  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी  इसमें  सहयोग देते  हैं  ।

 नसीहत  :  क्या  सरकार  ने  इस  विषय  पर  उपद्रवियों  को  देने  के  लिये

 शक  छोटी  विशेष  समिति  बनाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया है  ?

 पति  मनु भाई  दाह  :  एक  समिति  इतने  बड़े  संघानीय देश  की  सब  इकाइयों  को  परामर्श

 नहीं दे  सकती  ।  हमारे  पास  ८६  से  alse  विस्तार  श्र  राज्यों  में  १४  छोटी  सेवा

 संस्थाएं  हैं  पौर  संभव  है  कि  तीसरी  योजना  में  ३००  प्रौद्योगिक  बस्तियां  कौर  बहुत  से  विस्तार

 केन्द्र  होंगे  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर  :  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  मंत्रालय  के  लगातार  प्रयत्न  के

 जूद  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  ने  सहायक  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  का

 विचार  नहीं  किया  में  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  सक्रिय  कार्रवाई

 की  है  और  क्या  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  माग  ata  करने का  विचार  रखती  है

 fat  सन भाई  दाह  :  पहले  मैं  इस  saa  में  श्रन्तनिहित  इस  घारणा से  सहमत  नहीं

 हूं  कि  देश  के  बड़े  उद्योगों  ने  सहायक  या  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  नहीं  किये  देश

 में  हजारों  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  पनप  रहे  हैं  ।  यदि  छोटे  पैमाने  प्रौढ़  सहायक  उद्योगों  के

 मागें  में  कोई  बड़ी  बाधा  तो  यह  कच्चे  माल  पुर्जों  प्रौढ़  उसके  लिये  झावइ्यक  विदेशी  मुद्रा

 की  अत्यघिक कमी  है  परन्तु  इस  समय  हमारे  समस्त  प्रयत्न  इस  हैं  कि  सरकारी

 श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  बढ़ें  सहायक  विशेषकर  बड़ें  पैमाने  की  सब

 परियोजनाओं  से  संबद्ध  गौण  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  श्राप  को  तैयार

 jar  श्रजित  fag  सरहदी
 :

 क्या  इस  oe  के  लिये  कि  बड़े  उद्योग  aa  पुर्जे  छोटे
 पैमाने के  उद्योग  से  ही  कोई  वैधानिक  या  अन्य  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 pet  मनु भाई  दाह  :  उद्योग  तथा  विनियमन  )  africa at  देश  की  लाइसेंस

 देने  की  नीति  के  हमें  पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  के  प्रशन

 पर  विचार  किया  जा  सकता  किन्तु  औद्योगीकरण  संबंधी  fart  के  श्रसुभव  से  पता  चलता

 है  कि  इसके  लिये  कानून  बनाना  उतना  लाभदायक  नहीं  होता  जितना  कि  विकास  संबंधी  sq

 उपाय  करना
 |

 इसलिये  लाइसेंस  देने  के  विषय  में  gard  निश्चित  हिदायतें  भर

 देव  यह  रहे  हैं  कि  छोटे  पैमाने  के  सहायक  क्षेत्र  में  इन  उद्योगों  की  स्थापना  को  बढ़ावा  दिया

 नए  ।

 टिन  प्लेटें

 श्री  मुरारका :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  टिन  पाने  वालों  होल्डर्स  )  को  लगातार

 दी  जाती  है  ;  कौर

 मूल
 /~

 ी  में
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 क्या  प्लेटें देने  से  gd  यह  जांच  की  जाती  है  कि  ये  कोटा  पाने  वाले  होल्डर्स  p

 कारखाने चला  रहे  हैं  ?

 पं उद्योग  मंत्री  तथा  टिन  प्लेटों  का  आ  वेतन  त्रैमासिक

 आधार  पर  फैक्टरियों को  उन  की  अनुमोदित  क्षमता  के  आघार  पर
 किया  जाता  है

 ।  फैक्टरियों
 को

 मासिक  विवरण  देने  पड़ते  जो  विवरण  नहीं  भेज  उनके  कोटें  रहकर  दिये  जातें

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  कुछ  फैक्टरियों
 वास्तव  में  इन  टिन  प्लेटों  से  कोई  चीज़  नहीं  बल्कि  बहुत  श्रमिक  दाम

 लेकर  दूसरे

 निर्माता ग्र ों को  कोटा  का  माल  बेच  देतीं  हैं  ।

 fat  मनु भाई  दाह  :  शिकायतें प्राप्त  नहीं  हुईं  ।  डिब्बे बन्द  करने  उद्योग  तक

 बहुत  प्रगति  पर  है  श्र  सब  कोई  कोटा  का  करना  चाहता  किन्तु  कुछ

 लोग  एसे  हमेशा  होते  हैं  जो  माल  की  कमी  की  हालत  में  ऐसा  करते  हैं  ak  we  हमें  ऐसे

 मामलों  का  पता  चलता  है  तो  हम  कड़ी  कारवाई  करते हैं

 थी  मुरारका
 :  देश  में  कितनी  प्लेटें  उपलब्ध  हैं  ate  कितनी  झ्रावध्यकता  है  ?

 pat  सनुभाई  दाह
 :

 हमारी  वत  मान  श्राव्य कता  १,५०,०००  टन  है  और  ८५,०००

 से  ९०,०००  टन  तक  उपलब्ध  होती  हैं  ।

 श्री  कया  माननीय  मंत्री  को  यह  बताया  गया  है  कि  वैधानिक  कठिनाई को  दूर

 करने  के  कुछ  कोटा  पाने  वाले  इन  प्लेटों  के  कोनों  को  थोड़ा  मोड़  देते  हैं  ake  उन्हें

 amt  चला  देते  हैं  कि  उन्होंने  माल  का  परिकरण  कर  दिया  है  ?

 fat  सुभाष  ऐसा  टिन  प्लेटों  में  नहीं  होता ।  ऐसा  तो  हलकी  चादरों  की

 प्लेटों  और  काली  चादरों  के  मामले  में  होता  वे  कोनों को  मोड़ कर  भ्रच्छी  चादरों

 को  नुक्स  वाले  माल  के  रूप  में  चलाने  का  प्रयत्न  करते  हैं  परन्तु  जब  हमें  ऐसे  मामलों  का

 पता  चलता  है  तो  हम  कड़ी  करंवाई  करते  हैं  ।

 श्री  पाणिग्रहण :  क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  की  टिन-प्लेट  संधा  ate  दूसरे  कोटा  पाने

 बालों  से  कुछ  राशि  वसूल  करनी  है  ?

 श्री  ware  शाह  :  यह  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  का  दुर्भाग्य  है  कि  इन  सब  मूल  कच्चे

 माल  की  कमी  के  बारे  में  लोगों  से  लगातार  शिकायतें  प्राप्त  होती  है ं।

 श्री  पाणिग्रहण  :  मेरा  प्रश्न  था  कि  क्या  सरकार  को  माल  के  लिये  टिन  प्लेट

 रियों की  संधा  से  कुछ  लेना  है  ?

 कभी  सुभाष  दाह  :  इस  प्रकार  की  कोई  श्रखिलभारतीय  टिन-प्लेट  व्यापार  संधा

 नहीं है  किन्तु  स्थानीय  संगठन  श्रम्यावेदन  करते  मैने  कई  बार  सभा  को  बताया

 है  कि  इन  मालों  की  बड़ी  कमी  है  इसलिये  वे  शिकायतें  करते  हैं  ।

 tat  मुरारका  :.
 कितनी  इकाइयों  को  इन  टिन-प्लेटों  शझ्रावश्यकता  होती  है  अर

 कितने  वास्तव  में  टिन  डिब्बे  बनाने  के  लिये  इन  का  प्रयोग
 करते  हैं

 ?

 मूल  aaa  में
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 शी  सुनवाई  ग्राह  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र में  लगभग  ३५०,  किन्तु  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र

 में  बहुत  सी  इकाइयां हैं  ।

 रेडियो  का  निर्यात

 +

 1८२२.
 St  सिह  सरहदी  :

 पांगरकर

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  रेडियो  उसके  पुर्जे  बनाने  में  १९४५९  के  पन्त  तक  किस  हद  तक

 स्वावलंबी हो  गया  है  ;

 भारत  इस  मामले  में  कब  तक  स्वावलंबी  बन  जाएगा  ?

 मंत्री  निभाई  :
 भारत  रेडियो  बनाने  में  पहले  से  ही

 लंबी है  ।  रेडियो इसलिये  भ्रक्तूबर  eax  से  रेडियो  aaa  पर  बिल्कुल  पाबन्दी  है  ।

 की  फैक्टरी  से  निकलने  की  कीमत  का  ३५-४०  प्रतिशत  तक  पुर्जों  का  आयात  करने  दिया  जाता

 है  ।

 धारा  है  कि  दन  पुर्जों  के  मामले  में  भी  हम  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक

 लंबी  हो
 re

 fat  afar  सिंह  सरहदी
 :

 area  किये  जाने  वाले  पुर्जों  के  निर्माण  में  शी  कर  स्वा लम्बी  होने  के

 लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 हमारी  सब  सेवा  संस्थाओं  को  पिछडे  दो  वर्षों  से  चौकन्ना  कर  दिया  गया

 कौर  उन्हों  ने  छोटे  भर  मध्यम  पैमाने  के  दोनों  क्षेत्रों  में  रेडियो  के  पुर्जे  बनाने  में  मनोनीत  करने  की  दिशा

 में  ध्रच्छे  परिणाम  निकले  हैं  ।  इसलिये  हम  ने  विश्वास  के  साथ  arent  व्यक्त  की  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना के  प्रीत  देश  में  बल्ब  टाइप  ट्रांजिस्टर  टाइप  के  रेडियो  की  बढ़ती  मांग  के

 तीसरी  योजना  के  तरन्त  तक  स्वा लम्बी  हो  जायेंगे  |

 श्री  चल  Blo  भट्टाचार्य  :  क्या  सस्ते  रेडियो  बनाने  की  कोई  योजना  है  ?

 pat  सुभाष  शाह  :  हम  ने  सुचना  प्रसारण  मंत्री  के  साथ  एक  दिन  इस  चर्चा  पर  विचार

 किया  था  कौर  हम  बल्ब  टाइप  तथा  ट्रांजिस्टर  टाइप  दोनों  प्रकार  के  सस्ते  रेडियो  बनाने  के  पक्ष  में

 शीघ्र  ही  निश्चय  करने  वाले  ताकि  हम  १५०  रु०  मूल्य  तक  सस्ते  रेडियो  झर  कम  दाम  पर  रेडियो
 रिसीवर  देश  के  लोगों  को  दे  सकें  ।

 श्री  च०  द०
 पांडे

 :
 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  ट्रांजिस्टर  रेडियो  बहुत  लोक-प्रिय  हो  रहे

 हैं  are  देश  में  ऐ  से  रेडियो  बनाने  वाला  कोई  है  ?  क्या  सरकार  इस  की  कौर  ध्यान  देगी  ?

 श्री  मनु भाई दाह
 :  चालू वर्ष  लाइसेंस  देने  की  नीति  में  हम  सब  रेडियो  रिसीवर  निर्माताओं

 जो  संख्या में
 ्  २५

 प्रतिशत  रेडियो  ट्रांजिस्टर  वाले  बनाने
 की  भ्रनुमति  देदी  है  प्रौढ़  ma  है

 meat  लगभग  एक  लाख  ट्रांजिस्टर  बनाये  जायेंगे
 —

 मूल  अंग्रेजी में
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 पचो  साधन  गुप्त  :  कया  पूरा  रेडियो  बनाने  वाले  यूनिटों  को  या  विभिन्न  पुर्जे  बनाने  कौर

 परस्पर  सहयोग  कर  लेने  वाले  यूनिटों  को  लाइसेन्स  देने  की  नीति  है
 ?

 प्रदान  का  अन्तिम  भाग  नीति  हमारी  यह  नीति  हैं  कि  हम  देश  में  ही

 पुज  श्र  सारा  ढांचा  तैयार  करें  ।  परन्तु  साधारणतया  बड़े  पैमाने  वाले  पुर्जों  को  जोड़  कर  रेडियो  बनाते
 हैं  प्रौढ़  पुज  छोटे  पैमाने  के  तथा  सहायक  उद्योग  से  खरीदते  हैं  ।  हम  इस  नीति  के  श्राधार  पर  कार्य  कर

 रहे  कल  छोट  पैमाने  के  निर्माता  पुर्जे  बनाने  लग  गये  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  संख्या  ८२४,  श्री  रामेश्वर  टांटिया  श्रनपस्थित

 fat  रखना  सिंह
 :

 यहं  बड़ा  महत्वपूर्ण प्रशन  है  इसे  लेना  चाहिये ं।

 foe  महोदय :  मुझे खेद  है  |  रन  पूछने  वाले  माननीय  सदस्य  उपस्थित  नहीं  न  ही  वे

 war  पूछने  के  लिये  दूसरे  किसी  सदस्य  को  अधिकार  देते  यह  रोजाना  की  बात  हो  गई

 मैं  इस  की  नन मति भ्छ्  नहीं  दंगा  |

 स्कूटरों  की  बिक्री

 ग८र५  श्री  दस  तारिक  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १५  ReXE FR के

 तारांकित  TT  संख्या  ८८३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्कूटर  खरीदने  के  इच्छा
 व्यक्तियों  ने  दिल्‍ली  की  स्कूटर  फर्मों  के

 पास  जो  रुपया  जमा  किया  था  वह  उन  फर्मों  द्वारा  ३१  FEXE  तक  नहीं  लौटाया  गया

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  ak

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा
 जाता

 है  ।

 विवरण

 जसा कि  १५-१२-५९  को  तारांकित  बरत  संख्या  ८८३  के  उत्तर  के  संबंध  में  बताया  गया  था
 कार

 ने  स्कूटर  निर्मितियों को  यह  हिदायतें  भेज  दी  कि  पहले  लिया  गया  सारा  धन  ३१  दिसम्बर

 १९५९  तक  लौटा  दिया  जाये  ।  इस  के  बदले  में  निर्माताओ ंने  २२  PEXE  को

 पारियों  को
 इसी

 आघार  पर  हिदायतें  भेज  दीं  ।  दिल्‍ली  के  व्यापारी  जिस  के  पास  लगभग

 ३६००  दरार  दर्ज  निश्चित  तारीख  तक  सारा  धन  लौटाना  संभव  नहीं  था  ।  किन्तु फिर  भी  उस

 न
 तुरन्त  कार्यवाही की  ।  उस  ने  एक  परिपत्र  छपवाया a  इसे  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  को  भेज

 कर  उस  ने  उन  लोगों  से  काम  के  दिनों में  काम  के  घंटों  के  दौरान  किसी  भी  समय  चैक  ले  लेने  के

 लिये  कहा
 ।

 वह  एक  दिन  में  २००  से  अधिक  पत्र  नहीं  भेज  पाया  ।  जब  कुछ  पत्र  उन  के  पास  वापस
 गये

 oh  संबंधित लोगों  नहीं  मिल  पाये  तो  उन्हों  ने  सब  को  सूचना देने  के  उद्देश्य  से
 १  १९६०  को  समाचार  पत्र  में  विज्ञापन  दे  दिया  |

 YR-2-E 0  को  जिस ठ व्यापारी  से  पूछने  पर  यह  मालूम  पड़ा  कि
 ८००  व्यक्तियों ने  प्रभी  अपने

 चैक  नहीं लिय  हैं  ।
 Be  लोगों  ने  तो  उन

 को
 यह  लिख

 कर
 भेजा  है

 कि
 वे

 धन  वापस
 नहीं  चाहते

 ।
 न

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में
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 दिल्‍ली के  व्यापारी  ने  धन  को  शीघ्रातिशीघ्र  वापस  करने  के  लिये  अनेक  उपाय  किये  हैं
 सन  से  सरकार  सन्तुष्ट  ।

 शी श्रू० मू मु०  तारिक
 :

 पिछले  इजलास  में  इस  सवाल  के  जवाब  में  कहा  गया  था  कि  दिसम्बर

 के  राखी तक  पैसे  वापस  कर  दिये  जायेंगे
 ।

 लेकिन  बहुत  से  केसेज  में  यह  पैसे  वापस  नहीं  किये  गयें  हैं  ।.

 मै  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  हुकूमत  ने  क्या  कदम  उठायें  ।

 शो  मनु भाई  :  पहले  तो  मैं  यह  अर्जे  करना  चाहता  हूं  कि  उनका  इतनी  छोटी सी  बात

 गर
 बार  यह  सवाल  उठाना  बहुत  तकलीफदेह  होता  है

 ।
 बहुत  कुछ  पैसा  हम  ने

 वापस  करवा
 दिया  है  ।

 बार  उस  में  कारण  भी  दिया  है  ।  जिन  ८  9°  आदमियों  का  पैसा  प्रभी  वापस  नहीं  किया  गया  उस  का

 एक्स्प्लेनेशन  दिया  गया  है  |  वह  इतना  सन्तोषजनक  है  कि  उस  पर  कौर  कार्यवाही  करने  की  जरूरत

 नहों है  ।

 fat  विद्या  चरण  शुक्ल  :  स्कूटरों  के  लिये  लोगों  से  भ्र ग्रिम  घन  लेने  की  पद्धति  समाप्त  करने

 वाले  इसे  के  बाद  सरकार  द्वारा  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  स्कूटर  बेचने  वालों
 के  पास  बहुत  से  नकली  दर्ज  कर  दिये  गये  हैं  कौर  जिन  लोगों  को  वास्तव  में  स्कूटरों  की

 है  उनकी  पीछे  कर  दिया  है  ताकि  उन्हें  सालों  तक  स्कूटर  न  मिल  सकें
 ?

 fait  सुभाष  ae  :  जब  हमने  भरी  घन  लेना  आरम्भ  किया  तो  लोगों  ने  उस  पर  आपत्ति

 की  और  जब  हमने  वह  प्रथा  समाप्त  कर  दी  तो  स्वभावत  :  ऐसे  भ्रम्यावेदन प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  पहले
 से  घन  जमा  करने  की  पद्धति फिर  से  चालू  कर  दी  जाये  ।  सब  बातों  का  ध्यान  करते  हुये  हमने  यह

 महसूस  किया  कि  स्कूटर  जैसी  चीज  के  लिये  धन  जमा  करने  की  पद्धति  व्यथे  है  ate  इस  लिये  हमने
 उसे  समाप्त कर  दिया  स्कूटरों  की  मांग  की  करने  के  लिये  जैसे  कि  मैंने  सभा

 के
 समक्ष  विवरण

 रखे  हमने  दो  ake  एककों  को  लाइसेंस दिये  हैं  ae  एक  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है

 ar  वर्तमान  उत्पादन  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  लक्ष्य  से  ५०  प्रतिशत बढ़  गया  है  ।  हमें  पाशा

 है  कि  देश  की  मांग  भ्रगले  दो  या  तीन  वर्षों  में  पूरी  हो  जायेगी
 ।

 बर्मा  में  भारतीय  व्यापारी

 " 1८२  Bo  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या  TAR  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बर्पा  में  कितने  भारतीय  ब्याइरियों  की  फर्मों  का  पंजीयन  रद्द  कर  दिया  गया

 बर्मा  सरकार  ने  उन  फर्मों  का  पंजीयन  किस  आधार  पर  खत्म  किया  है  ;  धौर

 क्या  उन  व्यापारियों ने  भारत  सरकार  से  यह  निवेदन  किया  है  कि  वह  बर्मा  परकार
 से  बात  चीत  करके  उनके  हितों  की  रक्षा  करे  ?

 3
 विदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  चली

 :
 जहां  तक  हमें  मालूम

 @  १६६
 भारतीय  फर्मों  का  पंजीयन  समाप्त  किया  गया  है

 |

 वर्मा  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है
 कि

 स्थानीय  प्रौढ़  विदेशी  दोनों  प्रकार  के

 कई  व्यापारियों  के  पास  केवल  आयात  लाइसेंस  ही  थे  झर  वे  स्वयं  बाहर  से  माल  नहीं  मंगाते  थे  ।  ie  ५५

 में  सभी  पंजीकृत  आयात  करने  वालों  से  विस्तार  में  उन  के  व्यापार  के  बारे  में  पूछा  गया  ।  इस  के  झाड़दार
 पर

 तथा  जहां  आवश्यक  समझा  गया  वहां  न  जांच  पड़ताल  करने  के  बाद  स्थानीय  साथ  ही  साथ
 विदेशी  फर्मों  को  गैर-पंजीकृत कर  दिया  गया

 जन  ज  गवना अनागगााभननकामानााव

 अंग्रेजी  में
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 गैर-पंजीकृत केवल  दो  भारतीय  फर्मों  ने  प्रभी तक  भारतीय  राजदवातावास से इस संबंघ से  इस  संबंध

 में  प्रार्थना की  है  ।  झर  संबंधित  प्राधिकारियों  से  उनके  मामले  के  बारे  में  बातचीत  की  गई  है  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  उत्तरਂ  में  यह  बताया  गया  है  कि  प्रश्नावली  के  आधार  पर कई  स्थानीय
 ब  विदेशी  फर्मों  का  पंजीयन  रह  कर  दिया  गया  ।  उन  में  से  "ee  भारतीय  हैं  ।  कितनी  स्थानीय  प्रिया

 बर्मी  wat  का  पंजीयन  समाप्त  किया  गया  है  ।

 fat  सादत  चली  खां
 :  RESR  फर्मों में  से  8, FRE  बर्मी  फर्मों  का  जिन  में  चीन  धौर  यूरोप  की

 कम्पनियां भी  सम्मिलित  पंजीयन  समाप्त  किया  गया  है  ।

 fat  पाणिग्रहण  :
 क्या  बर्मा  में  भारतीय  राष्ट्रजनों  ने  अपनी  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  से

 कुछ  निवेदन किया  है
 ?

 यदि  तो  कया  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  यू  नू  से  बर्मा  में  भारतीय  राष्ट्र जनों

 की  इन  कठिनाइयों को  दूर  करने  के  लिये कहा  था  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक ara  मंत्री  जवाहरलाल  :  हमें  समय  समय  पर

 वेदन  प्राप्त हुए  हैं  ।  रंगून  में  स्थित  हमारे  राजदूत  को  वे  प्राप्त  हुए  हैं  प्रौढ़  उन  पर  तदनुसार  कार्यवाही

 की  गई  है
 ।

 मैँ  नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  किस  विशिष्ट  मामले  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कया  प्रधान  मंत्री ने  यू  न ूसे  इस

 संबंघ  में  बातचीत की  है

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  यह  स्पष्ट  नहीं है  ।

 क  थी  पाणिप्रही

 :  बर्मा  में  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  पंजीयन  के  लिये  ५०  रुपये  देने  पड़  रहे

 पिया  महोदय :  यह  सब  क्यों  ?

 pat  पाणि ग्र हो
 :

 प्रधान  मंत्री  स्पष्ट  प्रदान  चाहते  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  समय  समय  पर  श्रम्यावेदन  प्राप्त  होते  हैं  कौर  उनके  सम्बन्ध

 में  आवश्यक  कार्यवाही
 की

 जाती  है
 ।

 कई  सालों  से  सरकार  ऐसा  कर  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  को

 सामान्य  प्रश्न  नहीं  पूछना  चाहिये
 ।

 उन्होंने  यू  नू  के  बारे  में  पूछा  ।  प्रधान  मंत्री  ने  उत्तर  दे  दिया  है

 शर  माननीय  सदस्य  सामान्य  प्रदान  पूछते  चले  जा  रहे  हैं  |

 tat  हेम
 बस्रा : ढ  क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  में  भारतीयों  को  मुख्य  कठिनाई  अपने  ठहरने  की

 अनुमति  पत्रों  का  पुनर्नवीकरण  कराने  तथा  वहां  के  नागरिक  के  रूप  में  अपना  पंजीयन  कराने  में  श्री

 रही हैं  ?  यह  शिकायत  कई  वर्षो  से  चल  रही  है  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  अथवा  भारत  सरकार  ने  में

 भारतीयों  की  इन
 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  बर्मा  की  सरकार  के  साथ  कोई

 वाही
 की  है  ?

 श्री  जवाहरलास  नेहरू
 :
 मैंने  प्रभी  बताया  है  कि  उन्हें  बर्मा  में  बदली  हुई  coat  तथा  नियमों

 व
 विनियमों  के  कारण  कई  कठिनाइयां  सहनी  पड़ती  इन  कठिनाइयों  को  वे  ही  नहीं

 अपितु  विदेशी  राष्ट्र जन  कौर  बर्मी-राष्ट्र  जन
 ="

 भी

 सह  रहे

 हम  प्रयेक  मामले
 के  बारे  में  बर्मा न

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 सरकार  से  बातचीत करते  हम  कोई  कठिनाई  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  हमारे  राजदूत उस  सम्बन्ध  मैं

 कार्येवाह्दी  करते  हैं  कौर  यथा  संभव  उन्हें  दूर  करने  की  कोठिया  करते  हैं  ।

 fart  पाणिग्रहण
 :

 भारतीय  राष्ट्र जनों  की  कठिनाइयां  टूर  करने  के  लिये  क्या  भारत  सरकार

 बर्मा  सरकार  के  साथ  कोई  नया  उल्लास  करार  करना  चाहती  है
 ?

 महोदय
 :  म  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।  एक  प्रदान  से  प्रत्येक  बात  उत्पन्न  हो  सकती

 है  ।  किन्तु  oer  की  सीमा  के  wae  ही  प्रश्न  पूछना  चाहिये  |

 पटसन का  मूल्य

 ८३०.  sta  बरतना  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पटसन  मूल्य  में  अत्यघिक  वृद्धि  हुई  है  जिससे  पटसन  की  मंडियों  में

 कलकत्ता  की  मंडियों  में  काफी  अस्थिरता  ar  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  वर्ष  पटसन  पहले  से  काफी  कस  मात्रा  में

 सौर

 (7)  यदि  तो  स्थिति  का  मुकाबला  करने के  लिये  सरकार ने  क्या  कार्यवाही
 की  है  अथवा  उसका  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीदा  :  से  इस  ah  पटसन के
 कम  आने  की  सम्भावना  से  सट्टा  बढ़  जाने  लि | व  कारण  दिसम्बर  LENE  में  पटसन  का  मूल्य

 बढ़ता  गया  ।  सरकार  ने  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  करो  यह  झ्राइवासन  देने  के  लिये  तुरन्त

 वाही  की  Ps  ऐसी  शंका  करना  व्यथ  है  पौर  चालू  वर्ष  में  पटसन  की  पैदावार  इतनी  होगी  जिससे

 उद्योग  की  श्रावश्कतायें  अ्रच्छी  तरह  पूरी  हो  जायेगी  ।  सरकार  ने  पाकिस्तान  से  पटसन  की  कतरनों
 की  २  लाख  गाठ  मंगाने  की  भी  प्रनूमति  दे  दी  ।  तब  से  मूल्य  कम  होता  जा  रहा है  |

 paren  बुरा
 :

 क्यां  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  द्वारा  पटसन  के  मूल्य  पर  ३०  प्रतिशत  वृद्धि
 की

 नाती  है  घौर  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इंगलैंड  की  सरकार  से  इसमें  कुछ  कमी  करने  के  लिये

 कहा है  ?  पहले ४०  प्रतिशत  वृद्धि  की  जाती  थी  किन्तु  संघ  सरकार  के  श्रम्यावे  दिनों  तथा  इंग्लैंड  के
 प्रतिनिधियों के  साथ  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  इसमें  १०  प्रतिशत  की  कमी  कर  दी  गई  थी  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  इस  विषय  पर  श्री  भी  चर्चा  चल

 रही  है  कौर  इंगलैंड  में  हमारे  राजदूतावास के  वाणिज्यिक  प्रतिनिधि  ने  इंग्लैंड  की  सरकार के

 alg  इस  विषय  पर  चर्चा  की  है  तथा  इस  पर  भी  चचा  चल  रद्दी

 fait हेम  ae
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारी  दरियों  की  बिक्री  के  लिये  अमेरिका

 व  कनाडा  में  नया  क्षेत्र  निकल  रहा  है  कौर  यदि  तो  आवश्यक  करघों  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य

 सामान  करके  उन  क्षेत्रों  में  इस  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूति  के  लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  पटसन  की  दरियों  के  बारे  में  हाल  ही  में  हमने  मंडियों  का

 नज  किया  था  तथा  हमने  यह  देखने  के  लिये  कानपुर  की  एक  मिल  में  तीन  नये  चौड़े  करघों  के  लिये

 लाइसेंस  दिये  हैं  कि  इस  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूर्ति  के  लिये  हम  किस-किस  प्रकार  की  चीजें  तैयार

 कर  सकते हैं  ।

 मूल  ait  में



 Veer  मौखिक  उत्तर  १४  १€  ६०

 गधी  हरविन्द  घोषाल  :  पटसन  के  मूल्य  में  कमी  के  बावजू  द  भी  क्या  पटसन  मिलों  को  पिछले

 बर्ष  बहुत  लाभ  हुआ  था  तथा  तेयार  Fa  गये  माल  पर  लाभ  का  प्रतिशत  कच्चे  पटसन  के  मुल्य  में  ८

 के  प्रतिश्त  से  कहीं  अधिक  है
 ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  हिसाब  किताब  का  वास्तविक  परीक्षण  करने  पर  यह  घारणा  सही  निकलेगी

 पटसन  के  मूल्य  में  इतना  उतार  चढ़ाव  होता  रहता  है  कि  इस  प्रकार की  तुलना  ठीक  नह

 होगा  ।

 fat  Go  गो०  सेन  :  क्या  यह  सच  हे  कि  कच्ची  पटसन  का  मूल्य  ३०  से  ४० प्रतिशत तक  गीत

 है  इस  समय  मूल्य  उत्पादन  की  ATT  से  RORY  रुपये  कम  है
 ?
 क्या यह  सच  है  कि  पटसन

 मिल  संघ  पटसन  नहीं  खरीद  रहा  है  कौर  कृषकों  को  उचित  मलय  नहीं  मिल  रहा

 कशो  मनु भाई  शाह  :  जहांतक  पटसन  की  खरोद  का  सम्बन्ध  भारतीय पटसन  मिल्स  संघ  तथा

 उनके  कारखानों  के  पास  २३  या  ४  महीनों  का  स्टाक  रहता  जो  कि  एक  सामान्य स्टाक  हमने  स्थिति

 को  संतुलित  करने  के  लिये  उनसे  एक  महीने  का  स्टाक  कौर  खरीदने  के  लिये  कहा  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  यह  बात  देखते  हुये  कि  भारतीय  पटसन  मिल्स  संघ  के  श्रेय  ने

 अपनी  रिपो  में  कहा  है  कि  इस  पटसन  का  व्यापार  सबसे  हुआ  तो  क्या  उन  करों को

 जिन  पर  सील  लगा  दी  गई  फिर  से  चाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  उत्पादन  बढ़

 सके  ?

 श्री  लाल  शास्त्री  :  मन  स्वयं  ही  निर्यात  बधने  परिषद्‌  की  बैठक में  भारतीय  पटसन

 fara  संघ  को  सील  लगे  करघों  को  फिर  से  चालू  करने  की  सलाह  दी  थी  ।  माननीय सदस्य  को  ज्ञात  होगा

 कि  १२.  ५  प्रतिशत  करघों  पर  शील  लगाई  गई  थी  कौर  केवल  १०  प्रतिशत रह  गये  हूँ  ।

 कहना  कठिन  है  कि  वे  ate  करघों  को  करेंगे  या  नहीं  ।  किन्तु  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  fara

 संघ  से  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  है  कौर  मेरे  ख्याल  में  वे  इस  विष  य  पर  विचार कर  रहे

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  पहचान
 की

 चीजों  बिक्री  बहुत  बढ़  गई  है
 ।

 क्या  यह  स्थाई  है  ATE

 यदि  तो  इतनी  वृद्धि के  eat  कारण  ठ  क्या  इसको  अ्रागामी वर्ष  में  कायम

 पची  लाल  बहादुर शास्त्री  :  यह  बताना  कठिन  है  कि  इतनी  बिक्री  हमेशा  होती  रहेगी

 पटसन  के  माल  को  बाहर  भेजने  के  मामले  में  हम  गारण्टी  के  साथ  कुछ  नहीं  कह  सकते  |  विश्व  की

 मंडियों  में  इसकी  प्रतियोगिता  बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  प्रौढ़  विमान  समय  में  जितना  माल  बाहर  भेजा

 षा  रहा  है  उसकी  मात्रा  कायम  रखना  के  लिये  हम  पुरी  कोशिश

 pat  त्रिदिव कुमार  चौधरी  :  गत  वर्ष  जो  यह  प्रस्ताव  तय  किये  गये  थे  कि  सरकार  के  खरीद

 संगठनों  सहकारी  समितियों  द्वारा  पटसन  खरीदा  उनका क्या  gal  ?  कया  वहू  योजना

 भी  सक्रिय  रूप  से  चल  रही  है  ताकि  मृत्य  स्थिर  रखें  जा  सक
 ?

 त्रि  लाल  बहादुर शास्त्री  :  पिछले  साल  मूल्य  काफी  गिर  गये  थे  राज्य  व्यापार  निगम

 वे  भी  इस  क्षेत्र  में  पदार्पण  किया
 ।  इस  वर्ष  मूल्य  faa  क  उत्पादक  को  ott तक  नुक़सान

 हुमा  है  ।  उत्पादकों की  सहायता  करने  के  लिये  हमने  श्रीराम  gifs  राज्यों  सरकारों

 को  सहकारी  समितियों पी  शीष

 सहकारी  समितियां  संगठित  करने  की  सलाह

 दी

 हैं  तथा
 उनसे  इसके  लिये  निवेदन  भी  कियां  है

 ।

 wait  में
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 शो  हेम  wer
 :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  के  वर्षों  में  चीन  में  पटसन  की  जो  खपत  हुई  हैं

 उससे  दस  गुनी  पटसन  मंगाने  के  लिये  चीन  ने  लंदन  की  मंडी  को  बड़े  बड़े  आ्राडर  दिये  हू  यदि
 बो

 इस  मांग  की  काफी  वंश  में  पूति  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कर  रही

 pat  मनु भाई  काह
 :

 मेरे  विचार  में  सभा  से  यह  प्रश्न  पूछा  गया  था  कौर  हमने  सभा  को  बताया

 या  गत  वर्ष  जो  खरीद  की  गई  थी  वह  उससे  पिछले  वर्षों  में  की  गई  खरीद  के
 a

 tae  में  कट्टी  प्रिक

 थी भ्रौर 'वाल्‌ वर्ष में घाल  वर्ष  में  मांग  कौर  भी  बढ़  सकती है  |

 fat  Go  गो०  सेन  :
 मेँ  याद  समझता  हु  कि  मिलों  से  ४-५  मदीने  का  पटसन  का  स्टाक  भरने  के

 लिये  कहाँ  गया
 था  ।

 श्रब  उनके  स्टाक  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 मनु भाई  शाह  :  ऐसा हमे  शा  रहता है
 ।

 में  ने  सभा  को  बताया  है  कि  सामान्य  नीति  के

 में  भारतीय  पटसन  मिल्स  संघ  सरकार  के  बरामद  से  ४-५  महीने  का  स्टाक  रख  रहा  है  ।  उत्पादक

 भौर  सहायता  करने  के  लिय  हमने  एक  महीने
 का

 स्टाक  शौर  रखने
 के  लियें  ag  feat  है  ।

 मध्यम  तथा  लघु  उर्वरक  कारखानें

 |
 ी

 रामी  रेड्डी

 पं८३४
 J  थी  avert

 श्री प्र०  ८.” हूँ ०  मेहदी

 थ्री  प्र०  गे

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्ता  करेंगे  कि
 :

 क्या  राज्य  सरकार  ने  मध्यम  तथा  ्  कारखाने  की  स्थापना  करने
 प्रस्ताव  रखा  है  ;

 यदि  at,  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  इन  कारखानों  की  स्थापना  के  लिये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  कोई  ई  पत्र  प्राप्त

 हुये  हैं  ;

 यदि  तो  कितने  ate  कहां-कहां  से  प्राप्त  हुये  हैं  ;  atk

 (=)  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (tt  सती दा
 :

 श्रीमान  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 x  |

 (4)  शौर  (=).  मैसेज ईस्ट  इंडिया  इंडस्ट्रीज़  लिमिटेड  से
 एक  प्रार्थना पत्र  प्राप्त  gat  था

 थौर  उद्योग  तथा
 भ्र घि नियम

 के  झन्तेंगत  उन्हें  लाइसेंस  जा  चुका
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 रामी  रेड्डी  :  इस  कारखाने  की  क्षमता  क्या  है  शर  इस  की  भ्र नुमा नित  लागत  क्या  है
 ?

 pe  सतो चन्द  :  इस  में  ५१,४८०  टन  अमोनियम  फासफेट  के  रूप  में  ८,२५०  टन

 फ्रोजन  तैयार  किया  जायेगा

 रामी  रेड्डी  :  यह  बात  देखते  हुए  कि  मध्यम  तथा  लघु  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  से

 उर्वरकों  का  ठीक  समय  पर  वितरण  हो  यातायात  का  खच  बचेगा  तथा  अन्य  लाभ  भी  होंगे

 क्या  सरकार  सारे  देवा  में  उन  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 part सती  द  चन्द्र  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  लघु  तथा  मध्यम  श्रथवा  बड़े  उवेरक  कारखाने  स्थापित

 करने  के  लिये  जो  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  होंगे  उन  पर  सरकार  बड़ी  सहानुभूति  के  साथ  विचार  करेगी  ।

 pater  रेणुका  राय  :  उर्वरकों  की  इतनी  अधिक  मांग  को  देखते  हुए  तथा  यह  भी  देखते  हुए
 कि  छोटे  उर्वरक  कारखानों  से  जल्दी  लाभ  भारत  सरकार  ने  तथा  मध्यम  उर्वरक

 खानों  की  स्थापना  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  क्या  किया  है
 ?

 श्री  सती दा  हम  यथासंभव  श्रमिक  से  अधिक  उवेरक  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये

 बड़े  आतुर  हूं  राज्य  सरकार  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  जो  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  उस

 का  स्वागत  किया  जायेगा

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  में  यह  जानना  चाहती  थी  कि  इस  संबंध  में  ठीक  कार्यवाही  क्या  की  गई

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  किया  है  कि  यदि  राज्य  सरकारें  इन

 को  चाल  करेंगी  तो  उन्हें  इतनी  सहायता  दी  जायेगी
 ?

 श्री  चन्द्र  :  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  के  साधनों  के  बारे  में  योजना  में  बता  दिया

 जाता  है
 ।

 फटिलाइज्स  एण्ड  ट्रावनकोर  राज्य  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया  गया  है  ।

 प्रान्तर  at  मैसुर  में  उर्वरक  के  उत्पादन  के  लिये  ऐसे  कारखाने  हैं  ।  दुर्गापुर  में  एक  उर्वरक  कारखाना

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  उस  में  भाग  लेना  चाहती  तो  हम  उस  का

 स्वागत  करेंगे  ।  हम  उन  से  ऐसा  करने  के  लिये  कह  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  योजना  में  कितना  उपबन्ध  किया  गया  है
 ?

 यह  कहना कि  राज्य

 सरकारों  को  प्रोत्साहित किया  जाता  पर्याप्त  नहीं  है  ।  में  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  विशेष

 योजनायें  भेजी  जाती  हें
 ?

 wars  वर्ष  श्रथवा  इस  वर्ष  के  लिये  क्या  उपबन्ध  किया  गया  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  फर्टिलाइजर  एण्ड  सावन

 कोर  के  विस्तार  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  इस  समय  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  विचाराधीन  है  ।

 श्रीनगर  प्रदेश  सरकार  को  हाल  में  प्रश्न  राज्य  में  एक  बड़ा  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये

 लाइसेंस  दिया  गया  है  जिस  की  क्षमता  ८०,०००  टन  नाइट्रोजन  की  होगी  ।  किसी  wer  प्रस्ताव

 का  भी  स्वागत  है  किन्तु  यह  तो  राज्य  सरकार  पर  निर्भर  है  कि  वह  इस  बात  को  योजना  आयोग के

 समक्ष  रखे  कौर  उस  के  लिये  धन  मंजर  करा  ले  |

 स०  झ०  मेहदी  :  इस  समय  जो  कारखाने  ि  जो  बड़े  उकेरा  कारखाने  स्थापित
 हो  रहे  हैं  क्या  उन  से  हमारी  उर्वरक  की  झ्ावइ्यकतायें  पुरी  हो  सकेंगी

 ?
 यदि  नहीं  तो  मध्यम  धौर

 छोटे  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  में  क्या  कठिनाई  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pat  सतीश  चन्द्र
 :

 कार्यकारी  दल  ने  rata  लगाया  था  कि  निश्चित  नाइट्रोजन  की  १२

 लाख  टन  मात्रा  श्रावक  होगी  ।  योजना  शझ्रायोग  इस  समय  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  १०  लाख

 टन  उर्वरक  उत्पादन  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  जिस  में  से  सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  ८,००,००० टन
 के  उत्पादन  के  लिये  घन  का  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  २,००,०००  टन  की  शेष  मात्रा  का  उत्पादन

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर  अथवा  राज्य  उपक्रमों  पर  छोड़  दिया  जायेगा  ।

 fat  श्रीधर  :  माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  एक  श्रावेदन  प्राप्त
 ।

 जब  उर्वरकों  की  इतनी  भ्रमित  मांग  है  तो  क्या  कारण  है  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  से  लोग

 आगे  नहीं  रहे  ए  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेगी  ?

 port  पती  चन्द्र
 :

 जैसाकि  में  ने  बताया  ईस्ट  इंडिया  डिस्टिलिरीज़  लिमिटेड  की  कौर  से

 एक  लघु  कारखाने  के  लिये  एक  भ्रावेदनपत्र  पाया  था  उसे  स्वीकार  करते  हुए  कारखाने  के  लिये

 लाइसेंस  दे  दिया  गया  है  ।  हम  केवल  गेर-सरकारी  उपक्रमों  को  ही  सुझाव  भेजने  के  सम्बन्ध  में  कह

 सकते  हैं
 ।

 यदि  उन  की  श्रोर  से  कोई  सुझाव  नहीं  जाता  तो  उस  स्थिति  में  भी  हमें  उन्हीं  को  प्रोत्साहित
 करना  होगा  ।

 fora  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  पुछना  चाहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  केवल  एक  ही

 आवेदन  पत्र  क्यों  पाया  है  ?  क्या  गैर-सरकारी  फर्मों  को  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  विशेष  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ;  कौर  यदि  तो  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही की  जा  सकती  है

 श्री  सती दा  चन्द्र
 :

 बड़े  पैमाने  के  कारखानों  के  लिये  लगभग  २५  करोड़  से  ३०  करोड़  रुपये

 की  श्रावस्यकता  होती  है  भर  गेर-सरकारी  को  अभी  तक  इस  बात  के  लिये  राजी  नहीं  किया  गया

 है  कि  वे  उवंरक  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  लिये  इतनी  राशि  लगायें  ।  छोटी  फैक्टरियां  सामान्यतया

 लाभप्रद  सिद्ध  नहीं  होती  ।  बड़े  पैमाने  की  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  बाद  छोटी  फैक्टरियां  केवल

 किन्हीं  विशेष  स्थितियों  में  ही  लाभप्रद  सिद्ध  हो  सकती  हैं  ।  भ्र  गर-सरकारी  उद्योगपति  इन

 रियों  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  गोरे
 :

 are  प्रदेश  के  अतिरिक्त  ate  किस  किस  राज्य  ने  उर्वरक  फैक्टरी  की  स्थापना
 के  सम्बन्ध  में  wd  इच्छा  प्रकट  की  है  ?

 सी  सती दा  चन्द्र
 :

 जहां  तक  नाइट्रोजन  से  तैयार  होने  वाले
 उवेरक

 का  सम्बन्ध इस  बारे

 में  atc  किसी  भी  राज्य  ने  अ्रपनी  इच्छा  प्रकट  नहीं  की  परन्तु  जहां  तक  सुपर  फास्फेट  का  संबंध

 वे  तो  बहुत  से  राज्यों  में  हें  श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 श्री  थातू  पिल्ले
 :

 छोटे  पैमाने  की  फैक्टरी  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होती  है  प्रौढ़  उस  पर

 कुल  कितनी  लागत  art  है
 ?

 peat  सती  चन्द्र  :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  सीमा  निर्धारित  नहीं  क्योंकि  इस  समय

 कुछ  एक  नाइट्रोजिनियस उर्वरक  फैक्टरियों  की  क्षमता  ७०,०००  टन  कुछ  की  ८०,०००

 टन  कुछ  की  E0,000  टन  श्र  कुछ  की  इस  से  भी  झ्र धिक  ईस्ट  इंडिया  डिस्टिलरीज़  लिमिटेड
 ने  जिस  फैक्टरी  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिया  है  उस  की  क्षमता  ८२५०  टन  की  है  ।  यह  एक  छोटे  पैमाने

 की  फैक्टरी है  ।
 ल

 मूल
 अंग्रेजी  में

 423  (Ai)
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 tat  तिरुमल  राव  :  क्या  सरकार  ने  गैरसरकारी  फर्मों  पर  इस  क्षेत्र  में  जाने  पर
 उत्पादन

 लाभ  तथा  अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  कोई  शर्तें  लगा  रखी  हैं
 ?

 शो  water  चन्द्र  :  नहीं  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  पर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय द्वारा  एक  उवेरक

 पूलਂ  चलाया  जा  रहा  है  कौर  सम्पूर्ण  नाइट्रो  जीनियस  उर्वरक
 को

 उस  में  जमा  कराना  पड़ता  है

 ताकि  इसे  सारे  देश  में  बांटा  जा  सके  |  बस  कौर  कोई  शतं  नहीं  है  ।  अब  उन  का  काम  है  कि  वे  इस  बात
 पर  विचार  कर  लें  (1  योजनाएं  प्रस्तुत  करें  ।

 tat  to  धन  विपुल  राव  :  मैसेज  पैरी  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  विजयवाड़ा  में  जो  कंडक्टर  स्थापित

 की  जा रही  उस  पर  अमानत  कितनी  लागत  कतरायेगी  |  क्या  उसे  कुछ  विदेशी  मुद्रा  भी  आवंटित

 की  गयी है  ?

 16.1]  सतीश  चन्द्र  :  इस  पर  कुल ३  से
 ४

 करोड़  रुपयों  तक  खर्चे  लगभग  Yo  प्रतिशत
 विदेशी  ast  दी  जायेगी  |

 वो  रामनाथन  चेट्टियार  :  माननीय  मंत्री  ने  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  यह  बताया  था  कि  एक

 फैक्टरी  के  लिये  लगभग  २४५  करोड़  रुपयों  की  अ्रावश्यकता  होगी  ।  क्या  मध्यम  पैमाने की  फैक्टरी

 के  लिये  भी  इतनी  राशि  की  अ्रावश्यकता  होगी

 मं  सतीश चन्द्र  :  ७०,०००  टन  नाइट्रोजन  की  उत्पादन  क्षमता  वाली  एक  उवेरक  फैक्टरी

 के  लिये  लगभग  २४  करोड़  रुपयों  की  लागत  आयेगी  |  जहां  तक  मेससं  पैरी  एण्ड  कम्पनी  की  यो  जना
 का  सम्बन्ध  उस  पर  केवल  तीन  चार  करोड़  रुपयों  की  पू  जी  लगाई  जायेंगी  ।

 किस स०  चं०  सामन्त  :  क्या  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  उवेरक  कारखानों  की  स्थापना

 के  लिये  जितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  उस  का  उपयोग  कर  लिया  गया  है  ;  भौर  यदि  नहीं

 तो  कितनी  राशि  दोष  रहती  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  के  aia  निर्धारित  सभी  योजनायें  प्रारम्भ

 कर  दी  गयी  हैं  कौर  उन्हें  चलाया  जा  रहा  है  ।  प्राशि  है  कि  १९६२  के  अन्त  तक  उन  सभी  फैक्टरियों

 में  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  उन  के  लिये  निर्धारित  सम्पूर्ण  राशि  को  इस्तेमाल  किया

 जा  रहा है  ।

 फायदा  बाजार  आयोग

 +

 S  श्री  Jo  to  पटल  :
 PRaRy. Lait  फतह  fag  घोड़ासर :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वायदा  बाज़ार  आयोग  ने  बम्बई  तिलहन  तथा  तेल  एक्सचेंज
 की  बैठक  में  एक  सदस्य  के  रूप  में  भाग  लिया  था  कौर  बोर्ड  के  सचिव  द्वारा  प्रश्न  कार्य  के  प्रति  की

 जाने  वाली  उपेक्षा  के  सम्बन्ध  में  हुए  विचार-विमर्श  में  भी  भाग  लिया  था  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जिस  समय  बोड़ें  aoa  निर्णयों  को  fears  करने  वाला  था
 उसी  समय  प्रतिनिधि  सदस्य  ने  ats  के  सामने  एक  पत्र  पेश  कर  दिया  इस  प्रकार  से  बोर्डे  के

 लोकतांत्रिक  uses uy vow  में  बाधा  डाल  दी

 ae  aaTat  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सताया  जी  ।  वायदा बाजार  आयोग

 के  एक  सदस्य  जो  कि  बम्बई  तिलहन  तथा  तेल  एक्सचेंज  बोर्ड  में  सरकार  की  कौर से

 निर्देशित  उस  बैठक  में  भाग  लिया  are

 वायदा  बाज़ार  झ्रांयोग  द्वारा  जारी  को  गयी  एक  हिदायत  उस  सदस्य  द्वारा  बोलें

 की  बैठक  में  बोड़ें  के  प्रधान  को  दी  गयी  थी  ।  इसलिए  के  लोकतांत्रिक  काय

 संचालन  में  बाधा  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fa  go  र०  पटेल  :  एक्सचेंज  बोर्ड  एक  लोकतांत्रिक  स्वायत्तशासी  निकाय है  उसके
 प्रतिष्ठान-ज्ञापन-पत्र  तथा  श्रन्तनियमों  की  मंजरी  सरकार  द्वारा  दी  जाती  है  ।  seater  के

 खण्ड  ७६  के  अ्रघीन  ब्रोड  को  इस  बात  की  afar  प्राप्त  है  कि  वह  एक्सचेंज  के  सचिव  या  किसी

 भी  पदाधिकारी  को  aafaa  या  बरख्वास्त  कर  सकता  है  या  दण्ड  दे  सकता  है  |

 ater  पीठासीन

 सरकार  वायदा  संविदा  विनियमन  FEXR  की  घारा  २८  के  सरकार  ने

 शक्ति  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  खण्ड  २८  के  अधीन

 यह  शक्ति  कसे  प्राप्त  की  है
 ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  इस  प्रकार  के  निदेश
 जारी  कर  सकती हे  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  प्रश्नों  का  इकट्ठे  हो  उत्तर  दिया  सकता  है
 ?

 fat  Jo  र०  पटेल  :  तो  में  केवल  यही  चाहता  हूं  कि  क्यां  सरकार  संविधान

 के  pera  एक  लोकतांत्रिक  स्वायत्तशासी  निकाय  को  इस  प्रकार  के  निदेश  जारी  कर  सकती है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  तो  श्राप  केवल  उनका मत  पूछ  रहे  कोई  प्रश्न तो  नन्हीं

 पूछा  जा  रहा है

 fat  Jo  To  पटल :  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  किसी  अ्रायोग  द्वारों  इस  ware

 का  निदेश  जारी  किया  जा  सकता  है
 ?  ह

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  आयोग  ने  अधिनियम  द्वारा  सौंपी  गयी  aft  के  ही  यह  निदेश

 जारी  किया  था  ।  यह  सेवा  उन  १७  सुधारों  में  से  एक  है  जो  कि  देश  में  तेल  प्रौर  तिलहन

 के  सम्बन्ध  में  वायदा  बाज़ार  का  व्यापार  चलाती  हें  ।  उन  में  कई  प्रकार  की  गड़बड़  पकड़ी  गयो

 थी  ।  सचिव  ने  आयोग  के  एक  निदेश  को  चार  दिन  तक  पास  रोके  रखा  ।  इस  एक्सचेंज

 के  निदेशक  मंडल  प्राण  ने  स्वयं  ही  एक  जांच  समिति  की  नियुक्ति  की  थी

 ate  वह  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  उक्त  जानकारी  कुछ  एक  लोगों को  तो  गैर-सरकारी रूप

 से  पता लग  गयी  थी  ae  लोगों  को  ज्ञात  नहीं  हो  सकी  ।  वह  एक  अत्यन्त  गंभीर  मामला  था

 जिस  में  aga  से  व्यापारियों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  लाभ  शौर  हानि  हो  सकती  थी  इसीलिए

 वायदा  बाज़ार  आयोग  ने  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  किया  था  मौर  वह  शक्ति  अधि  नियम  के  भ्रनुकल
 dt ar  i

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सरकार  ने  हाल  हो  में  वायदा  बाज़ार  व्यापार  के

 सम्बन्ध
 में

 कुछ  हिदायतें  जारी  को
 दो

 जिन  में  यें  कहां
 थां

 क
 कोर  मी

 वा यद

 wet न  off  पार  करने  से

 मूल  wat  में
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 पहले  कुछ  प्रतिशत  जमा  करा  दी  जाया  करे
 ।

 कया  इसी  को  उस  सचिव  ने  अपने  पास

 दिन  तक  दबाये  रखा  था  कौर  कुछ  एक  को  चुपचाप  यह  जानकारी  दे  दी  थी  कौर  उन्होंने  वायदा

 बाज़ार  के  बहुत  से  अंश  खरीद  कर  अप्रसार  धन  राशि  प्राप्त  कर  ली  थी
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  में  अंदा  खरीदने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  इस  में  मूंगफली के  तेल

 के  व्यापार  का  wea  निहित  है  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सच  है  कि  सरकार  की  जोर  से

 कुछ  प्रतिशत  राशि  निर्धारित  की  गयी  थी  ।  मुंगफली  के  तेल  की  कीमतें  बहुत  बढ़  रही  उस

 समय  वायदा  बाज़ार  ने  सभी  एक्सचेंज  केन्द्रों  से  यह  कहा  था  कि  वें  पहले  से  ऊंची  सीमा

 निर्धारित कर  दें
 ।

 उस  सूचना को  प्रथा  के  कुछ  पदाधिकारियों ने  चार  दिनों  तक  रोके  रखा  था
 |

 ची  नथवानी  :  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  विशेष  समिति  नियुक्त  कौ

 गयी  थी  ।  क्या  उस  समिति  द्वारा  की  गयी  जांच  के  परिणाम  सचिव  के  अ्रतिरिक्त  किसी  डायरेक्टर

 को  भी  दोषी  ठहराया गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  इस  सम्बन्ध  मेंभी  तक  जांच की

 जा  रही है  ।  कौर  में  सभा  को  सूचित  कर  देना  चाहता हूं  कि  वायदा  बाज़ार  आयोग  अत्यन्त  सुन्दर

 तथा  सुव्यवस्थित रूप  से  काम  करता  रही  है  ।  मेने  स्वयं  भी  मामले  की  जांच  करने  का  प्रयत्न

 किया  द  में  अ्रनुभव  करता  हूं  कि  यह  झ्रायोग  प्रभी  तक  विधि  के  अनुसार  ही  काम  करता

 रहा  है  मुझे  प्राधा  है  कि  भविष्य  में  भी  यह  झ्रायोग  यदि  किसी  डायरेक्टर या  किसी  कौर

 पदाधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करता  है  तो  कार्यवाही  न्यायसंगत  ही  होगी  |

 श्री  हेमा  :  क्या  यह  सच  है  कि  जिस  निरीक्ष ण  पदाधिकारी ने  बैठक  में  भाग  लिया
 था

 उसने  बैठक  में  होने  वाली  चर्चा  में  भाग  लेने  के  बाद  श्र  बोड़  द्वारा  अस्थायी  निर्णय  कर  लिये  जाने

 के  बाद  ae  पत्र  दिया  ate  यदि  तो  वह  निदेश  एक्सचेंज  के  पास  पहले  क्यों  नहीं  भेजा
 गया था  ?

 far  सौदा  चन्द्र  :  यह  सच  है  कि  वायदा  बाजार  ara  के  निरीक्षण  पदाधिकारी  ने  उस

 बैठक  में  भाग  लिया  पा  ।  परन्तु  बैठक  से  पहले  ही  इस  प्रकार  की  बातें  चल  रही  थीं  कि  उस  सचिव

 जिस  ने  सरकारी  घोषणा  अपने  पास  ही  छिपाये रखा  बैठक  में  अ्रपराध  से  मुक्त  कर

 दिया  जायेगा
 |  वास्तव

 में
 निदेशकों

 )  में  से  कुछ  एक  व्यक्ति  तो  उस  सचिव  को

 देने  के  पक्ष  में  थे  और  कुछ  उसे  क्षमा  कर  देने  के  पक्ष  में  थे  ।  इस  पदाधिकारी ने  सभी  डायरेक्टरों  को

 इस  बात  के  लिए  मनाने  का  यत्न  किया  कि  सचिव  की  a  से  किया  गया  कार्य  पूर्णरूपेण  ware

 कार्य  हे  इसलिए  सचिव  को  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  उसे  दोषमुक्त कर  देने  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  हो  रही  इसलिए  वायदा  बाज़ार  aa  ने  उस  पदाधिकारी  से  विशेष

 रूप  से  कहां  था  कि  बैठक  में  विपरीत  निर्णय  होने  पर  यह  निदेदा  इस  बैठक  में  ही  हवाले कर  feat
 जाय  |

 श्री  त्यागी  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  डायरेक्टरों  ने  स्वयं  ही  बहुत  सा  वायदा  बाजारः

 व्यापार  किया  है  कौर  इस  में  बहुत  सा  रुपया  कमाया  जिसका  परिणाम  यह  gat  fe  जब
 उक्त

 जानकारी  प्राय  लोगों  को  दे  दी  गयी  प्रौढ़  उन्हें
 न

 मिल  सकी  तो  इससे  उन्हें  बड़ी  हानि  हुई  है  ?

 pat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  सम्भव  है  कि  माननीय  सदस्य  का  कहना  सच  परन्तु  मेरा

 उन  से  भ्रनुरोध है  कि  वे  प्रभो  इस  बारे  में  झपना  कोई  fia  न  दें  क्योंकि  sit इस  सम्बन्ध  में

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 मल  waist  में



 च  १८८१  मौखिक  उत्तर  २७१५

 मंसूर  में  मोटर  साइकल  फैक्टरों

 श्री  डिवनंजप्पी

 गप  ३७.
 श्री  प्र ०  चं०  बुरा

 at  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  में  एक  मोटर  साइकल  फैक्टरी  स्थापित  की  डा  रही

 (@)  यदि  तो  wk

 (71)  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  शौर  एक  चेकोस्लोवाकिया  फर्म  के

 सहयोग  से  मैसूर  में  एक  मोटर  साइकल  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  योजना को  सिद्धान्त  के  रूप  में

 स्वीकार कर  लिया  गया  है  ।  उसके  व्योरों  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  विचार  किया  जा  रहां  है

 श्री  शिवनंजप्पा
 :

 उस  कारखाने  की  उत्पादन  शक्ति  कितनी  होगी  उस  पर
 कितनी लागत  जायेगी  ?

 त्री  मनु भाई  अन्तिम  प्रावस्था  में  उत्पादन-क्षमता लगभग  2Y¥,o00  मोटर  साइकलों

 की  होगी ।  प्रारम्भ  में  यह  केवल  ६०००  मोटर  साइकलें  बनायेगी  ।  कुल  लागत  दो  से  तीन  करोड़
 रुपयों तक  की  होगी

 आ  दीवाने  ठप्पा  :  क्या  ज़ाहिर  से  सभी  पुर्जे  मंगवा  कर  यहां  पर  जोड़ने  की  बजाय  कुछ  एक

 gat  का  यहां  पर  भी  निर्माण  किया  जायेगा  ?

 fat  मनु भाई  शाह
 :

 गत  तीन  वर्षों  से  यह  नीति  रही  है  कि  किसी  भी  औद्योगिक  उपक्रम

 को  केवल  बाहर  से  पुर्जे  मंगवा  कर  यहां  पर  जोड़ने  की  इजाज़त  न  दी  जायें  ।  पुर्जों का  निर्माण  भी

 यहीं  पर  किया  जाये  झर  इस  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  हम  ने  यही  योजना  बनायी  है  कि  तीन  वर्षों
 की  अवधि  में  मोटर  साइकलों  का  पूर्णरूपेण  भारत  में  ही  निर्माण  प्रारम्भ  कर  दिया  जाये  ।

 fat  सम्मान  इलियास :  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  आटो  साइकिलों  शौर

 मोटर  साइकलों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक  Hal  की  प्रोर  से  ars  हुए  आवेदन  पत्रों  को

 भ्र स्वीकार  कर  feat  गया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 महोदय
 :  aa  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैसूर  से  पश्चिमी  बंगाल  से  नहीं  ।

 प्लास्टिक की  ५  का  निर्यात

 1८३८.  थी  दी०  do  फार्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  aa  भारत  प्लास्टिक  की  वस्तु द्र ों  का  निर्यात  करने  की  स्थिति

 ह

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  विदेशों  में  मंडियां  खोजने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 प्रयत्न  किया  गया  कौर

 उसके  कया
 परिणाम  निकले  हैं

 ?

 मूल  wat  में



 २७१६  मौखिक  उत्तर  १४  2&e  ०-

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  हां
 ।

 निर्यात  संगठन  परिषद्‌  ने  wer  oie  सीरिया  के  सम्बन्ध  में  मार्केट  सर्वेक्षण
 रिपोर्टों  प्रकाशित  करायी  हैं  ।

 हमारे  प्रकाशित  व्यापारिक  आंकड़ों  में  प्लास्टिक  वस्तुयें  को  अलग  रूप  से  नहीं  दिखाया

 जाता ।  प्लास्टिक  तथा  लिनोलियम  निर्यात  data  परिषद्‌  पत्तनों  से  प्राप्त  होने  वाली  दैनिक

 सीमा  शुल्क  सूचियों  से  इस  सम्बन्ध  में  निर्यात  सम्बन्धी  भ्रांकड़े  एकत्रित  कर  रही  है  ।  इन  से

 यही  प्रतीत होता  है  कि  ERE-GO  के  पहले  दस  महीनों  में  लगभग  ६२  लाख  रुपयों  की  प्लास्टिक

 की  वस्तुझ्नों  का  निर्यात  किया  गया था  जबकि  PEUN-UE  में  ७  लाख  रुपयों  की  वस् तुझ ों  का

 निर्यात  किया गया  था

 1]  दो०  चे  जन  तीन  देशों  में  प्लास्टिक  की  वस्तुझ्नों  के  लिये  मंडियां  खोजी  जा  रही

 क्या  उन  के  अतिरिकत  wea  देशों  में  भी  मंडियां  ढूंढी  जा  रही  हैं  ?

 fat  atx  चन्द्र
 :

 हमारी  प्लास्टिक की  वस्तुएं  पश्चिमी  दक्षिण  पूर्वी  एशिया

 धौर  श्रफ़ीका  के  बहुत  से  देशों  को  मेजी  जा  रही  हैं  ।  गत  वर्ष  इन  तीन  देशों  में  नयी  खोजने

 का  यत्न  किया  गया  है  क्योंकि  इस  बात  के  संकेत  मिल  रहे  थे  कि  इन  देशों  में  भी  वस्तुएं  बेची  जा

 सकती  हैं  ।

 दी०
 चे  ह  क्या  प्लास्टिक  की  इन  के  निर्यात  पर  किसी  प्रकार  का  कोई

 नियंत्रण  रखा  जाता  है  ;  कौर  यदि  तो  किस  प्रकार  का  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ?

 pat  सतीश  चन्द्र
 :

 प्लास्टिक  की  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  किसी  भी  प्रकार  का  नियंत्रण  नहीं

 रखा  जाता  ।

 महोदय  पीठासोन

 श्री  दी०  do  शर्मा  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  एक  लोगों  ने  यह  शिकायत  की  है

 विदेशों  को  भेजा  गया  सामान  घटिया  दर्जे  का  होता  कौर  यदि  तो  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  के  पास  भी  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  arg  है  ?

 प्री  सतीश  चन्द्र
 :

 अधिक  प्लास्टिक  a  निर्यात  प्लांट्स  से

 दबा  कर  जमाने  वाले  कारखानों  )  से  किया  जाता  है  भ्र  संभव  है  कि  किसी  विशेष  माल  के  सम्बन्ध

 में  कोई  शिकायत  arg  हो  ।  मुझे  इस  बारे  में  इस  समय  निश्चित  रूप  से  कुछ  ज्ञात  नहीं  है
 ।

 परन्तु

 मेरा  अनुमान  है  कि  अ्रधिक  शिकायतें  नहीं  arg  हैं  क्योंकि  निर्यात  दिन  प्रति  दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 रेयन  तथा  कृत्रिम  का  निर्यात

 करेंगे कि  :

 1*5८  RE  श्रीमती  सुचेता  कृपालानी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  १९  ५८  में  रेयन  तथा  कृत्रिम  फाइबर  के  निर्यात  में  कमी  हो  गई  थी  ;

 क्या  इन  का  उत्पादन  १९५८  २८५०  लाख  गज़  से  बढ़  कर  PUNE  में  ३२८०  लाख

 गज  तक  हो  गया  ak

 निर्यात  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  थे  ?

 मूल  dat  में



 २४  ह्ञाल्गूत, थि  १८८१  लिखित  उत्तर  zs  १७

 वाणिज्य तया  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 रेयन  कौर  क़दीम फाइबर

 के

 निर्यात  की  अनुमति नहीं  परन्तु  यदि  प्रश्न  कपड़ों  के  बारे  में  पूछा  गया  तो  १९५८ में  उस

 के  निर्यात  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  थी  ।

 उत्पादन में  वृद्धि  हुई  EN  में  २८५०  लाख  गज  का  उत्पादन  १९६५८

 में  so  लाख  गज़  का  PENE  में
 ४०००

 लाख  गज़  का  उत्पादन  न्  था

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  कया  इस  की  किस्म  में  गिरावट  ar  गई  है  ;  कौर  यदि  तो  क्या

 सरकार  इस  के  सुधार  के  सम्बन्ध  में  कोई  उपाय  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 थ्रो  सतीश  चन्द्र  :  इस  में  अरब  सुधार  हो  रहा  है  ।  नयी  फैक्टरियां  कौर  नयी  मशीनें  चाल

 हो  गयी  हैं  कौर  निर्यात  भी  बढ़  रहा  है  ।

 weal  के  लिखित  उत्तर

 कपड़ा मिलों  का  भविष्य  सिधि में  अंशदान

 Sat  £..” हूँ ५  क०  गोपालन :
 पूरे

 ही  स०  मो०  बनर्जी :

 कया  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  १४५  ReUE  के  तारांकित seq  संख्या  ८८४ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिंन  कपड़ा  मिलों  ने  कभी  तक  भविष्य  निधि  में  अपने  भ्रंश  war  नहीं  किये  उन  के

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  और  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 gee Me TATA शर  P&S  में  उन  से  कौर  कितनी  राशि  वसूल  हुई  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  १११  कपड़ा  मिलों  में  जिन  के  विरुद्ध

 gee  ५३  लाख  रुपयों  की  खुशी  की  वसूली  के  लिये  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  सभी  तक  ५३

 मिलों ने  Ax  १०  लाख  रुपयों  की  बकाया  रकम  चुकाई  है  ५८  मिलों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 चालू है  ।

 १९५६  में  ७.  G  लाख  रुपये  ZERO  में  १७.  ६३  लाख  रुपये

 भारतीय  राजनयिक  मिशन

 श्र
 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  विदेशों  में
 भारतीय  राजनयिक द्वितल  उन  देशों  में  चीनी

 सरकारों  के  हितों  की  देख  भाल  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  भारतीय  मिशनों  द्वारा  इस  सम्बन्ध में  किये किये  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्योरा

 बया है  ?

 अंग्रेजी  में
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 वैदेशिक-क्रय उपमंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  सेना  )  :  कौर  वास्तव  में  तो  हम  किसी  भी

 देश  में  चीनी  हितों  की  देखभाल  नहीं  कर  रहे  परन्तु एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  १९५४ में

 अमरीकी  तथा  चीनी  सरकारों  द्वारा  की  गई  संयुक्त  प्रार्थना  के  प्रत्युत्तर में  हम  ने  अमरीका  में  इच्छुक

 चीनी  राष्ट्रों  को  चीन  वापिस  भेजने  के  कार्य  में  दोनों  सरकारों  की  सहायता  करना  स्वीकार

 कर  लिया था  i

 चरखा

 1८२६.  को  पद्म  देव  :  क्या  वाणिज्य  तया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 ३१  १९४५९  को  कुल  कितने  प्रणब  चरखा  केन्द्र  भारत  में  काम  कर  रहे
 थ  ;  a

 क्या  ऊन  कातने  के  लिये  कोई  चरखा  बनाया  गया  है  अथवा  बनाया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  :  एक  विवरण  सभा  की  मेज़  पर
 रखा

 जाता  है  जिस  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गयी  है  ।

 विवर्ण

 ३१  १९५९  को  ३२३८  उत्पादन  प्रशिक्षकों  को  टैनिंग  देने  के  लिये  ६१

 बढ़इयों को  टेनिंग  देने  के  लिये  १७  विद्यालय  तथा  अम्बर  चरखों  का  निर्माण  करने  के

 लिये  १०८  बड़े  तथा  ४८५  छोटे  सरंजाम  कार्यालय  चल  रहे  थे  ।  इन  के  अतिरिक्त  कतवारों  को

 ट्रेनिंग  देने  के  अनेक  केन्द्र  हैं  ।  इन  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  किनारों

 विकेन्द्रित  आधार  पर  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद

 1*८२७.  करो  स०  Mo  मेहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  १९६०-६१  में  कुछ  दलों  को  उत्पादिता  संबंधी  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों को

 भेजा  जाने  वाला  है  att

 यदि  at,  तो  उन  का  चुनाव  किस-किस  व्यवसाय  में  से  feat  गया  है  ?

 उार  भावी
 मन भाई  कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या  ४८]

 पंजाब  a  निष्क्रांत  कमी

 1*८२८
 _  श्री  दलजीत सिह

 श्री राम  कृष्ण  गुप्त

 कया  पुनर्वास  तथा  अ्रल्पसंश्यक-का्प  मंत्री  १८  FEVE  के  अतारांकित  अरदन  संख्या

 १७१६  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रनावंटित  निष्क्रिय  भूमि  को  पंजाब  सरकार  को  बेच  देने  की  दृष्टि  से
 उस  के  निरीक्षण  कौर  कीमत  aint  के  लिये  बनाई  ग गई  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया
 हैं ;  कौर

 व

 मूल  च क  में
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 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्रो  मेहरचन्द  :
 जी  हां

 पंजाब  सरकार  को  लगभग  ४७,०००  एकड़  बंजर  कदीम  निष्क्रान्त  भूमि  का  क्षेत्र  ४

 रपये  प्रति  एकड़  लगभग  ३६,०००  एकड़  गैर  मुमकिन  निष्क्रिय  भूमि  १००  रुपये
 के

 प्रतीक

 मलय  पर  हस्तांतरित  कर  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम

 (att  मोहन  स्वरूप

 ८३१  4  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 थ्री  स०  Alo  बनर्जी

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  के  १०००  कर्मचारियों  ने  ६  जनवरी

 RE  को
 अदाद  दे  साथ  अपरद  गहरे

 ह

 पत  रह  स्वाद  निबटारे

 कल

 एक  मदर की  नियुक्ति  की  सिफारिश  की  थी  ;  शर

 ग्र धि कारियों  ने  उन  की  मांगों  के  वारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  !

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  उपक्रम  की  क्रियान्वयन  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  जिन्हें  विचार

 के  लिये  दिल्‍ली  परिवहन  के  पास  भेज  दिया  गया  हैं  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 1*८३२  श्री  इ०  मधुसूदन  राव  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  are  प्रदेश  के  कुछ  मालिकों  ने  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  में  अपनी  देय

 राशियों  का  भुगतान  नहीं  किया  है

 यदि  तो  इन  मालिकों  का  विवरण  क्या  है

 उन्होंने  कितनी  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है  ;  कौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 tan  उपमंत्री  आबिद  हां  ।

 श्र  ३१  2eyue HT को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  २१९  संश्थापनों के के
 लगभग  १,८६,०००  रुपये  गौर  सरकारी  क्षेत्र  के  २०

 संस्थानों  से
 से  लगभग  ३,०६,०००  रुपये

 बकाया थे

 जहां  भी  प्रा वश्य कता  हुई  है  कर्मचारी  राज्य  बीमा  १९४८  के  asta

 कानूनी  कार्यवाही की  गयी  है  ।

 faa  भ्रंग्रेजी में
 १9८19  Transport  Undertaking
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 छपाई  फा  सारी

 1८३३.  श्री  ताजिक  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगें

 कि

 क्या  सरकार  पुस्तकों  एवं  पाठ्य  पुस्तकों  के  प्रकाशकों  के  संघों  अथवा  सहकारी
 समितियों  को  नियमित  रूप  से  छपाई  के  कागज  कागज  को  के  कोटे

 देती है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  संगठनों  को  विदेशी  कौर  भारतीय  छपाई
 का  किस-किस  किस्म  का  कागज  मंजर  किया  गया  है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  प्रकार  का  छपाई  का  कागज  सरकार  द्वारा  frat

 रित  मूल्यों  से  कहीं  अधिक  कीमत  पर  चोर-बाजार  के  भावों  पर  बेच  दिया  जाता  है  ;  श्र

 पुस्तकों एवं  पाठ्य-पुस्तकों  के  प्रकाशकों  के  लिये  छपाई  के  कागज  के  उचित

 संभरण  की  व्यवस्था  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  ata  कागज  के  वितरण  पर  सरकार  का  नियंत्रण

 नहीं है
 फिर  कागज  बनाने  वाले  eX  के  खरीद  के  भावों  पर  कागज  का  संभरण

 करने  को  राजी  हो  गये

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकार  ने  कागज  उद्योग  संबंधी  प्रश्नों  को  ere  को  प्रद्युम्न  के  age  fea  था

 श्र  इन  वस्तुयें  के  उचित  मूल्यों  के  बारे  में  पूछ-ताछ  करने  अपनी  रिपोर्ट  देने  को  कहां  था ।

 ग्रा योग  ने  इस  मामले  की  जांच  करने  के  परिचित  विभिन्न  किस्मों  के  उचित  सत्यों  के  नच  में

 सिफारिश  करते हुए  जून  PERE  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  इन  सिफारिशों पर  सरकार  ने

 विचार किया  गौर  PA—VEUE  को  प्रकाशित सरकारी  संकल्प  द्वारा  स्वीकार  कर  नये  मूल्यों

 को  —  से  लागू  कर  दिया  |  प्रफुल्ल  भ्रायोग  के  रिपोर्ट  ate  संकल्प  की  प्रतियां

 geye  को  सभा-पटल  पर  रख  दी  गयीं  थीं  ।  उपर्युक्त के  मांग  संभरण

 के  बीच  का  अन्तर  पूरा  करने  के  लिये  भारत  का  राज्य-व्यापार  निगम  हाल  ही  में  BH,coc

 टन  कागज  का  आयात  कर  रहा  है  यदि  झ्रावश्यकता  हुई  तो  शर  भी  अधिक  परिमाण  का

 प्रख्यात किया  जायगा

 उपर्युक्त  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  बाजारों  में  कागज  के  संभरण  की  स्थिति  में

 सुघार  के  चिह्न  दृष्टिगोचर  भी  होने  लगे  हैं  यह  ara  की  जाती  है  कि  इससे  पुस्तकों

 तथा  पाठ्य-पुस्तकों  के  प्रकाशकों  को  भी  कागज  मिलने  में  सहूलियत  हो  जायगी  ।

 दक्षिण  भारत  में  सुत  के  भाव

 1*<  ३६.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 पा  करेंगे कि  :

 क्या  दक्षिण  भारत  में  सूत  के  भावों  में  कुछ  वृद्धि  हो  गयी  2  जिसका  हथकरघा

 उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  विवि ee.

 समूल  अंग्रेजी
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 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कुछ  श्रम्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं  ;  we

 यदि  at,  तो  अगर  उनके  संबंध  में  कुछ  कार्यवाही  की  गयी हो  तो  वह  क्या है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  :  ate  जी

 अतिरिक्त  रुई  के  आयात  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ताकि  रुई  के  भावों में  बद्धी

 को  कम  किया  जा  सके  ate  मिलें  सुत  का  अधिकतम  उत्पादन  कायम  करने  में  तमथ  हो  सकें  ।

 इस  मसले  पर  वस्त्र  उद्योग  के  प्रतिनिधियों से  चर्चा  कर  ली  गयी  है  श्र  दक्षिण  की  कताई  मिल

 इस  बात  के  लिये  राजी  हो  गयी  हें  कि  यदि  भाव  घट  कर  उचित  स्तर  तक  न  जाये  तो  बे

 उपयुक्त  स्थानों  पर  झपने  डिपो  खोल  देंगी  ।

 अनति वा यं  aaa  योजना

 1:42  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  योजना  मंत्री  २७  PEUE  के  ध्रतारांकित

 we  संख्या  ५८८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार ने  भ्रनिवायं  बचतों  संबंधी  seat  का  भ्रध्ययन  पूरा  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  हुए  हैं
 ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  :  प्रौढ़  अध्ययन  अभी  चल  रहा

 छोटे  के  उद्योग

 f¥swy.  ot  हरिशचन्द्र  मायूर  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  उद्योगों  के  संगठन  द्वारा  तैयार  किये  गये  समान्य  उत्पादन  कार्यक्रम  की  मुख्य

 विशेषतायें  कया  हैं  उसने  क्या  सफलतायें  प्राप्त  की  हैं  ;

 उसे  ate  भी  प्रभावपूर्ण  बनाने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष :  ate  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 छोटे  उद्योगों  के  संगठन  ने  जिस  सामान्य  उत्पादन  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  था  उसकी

 मुख्य  विशेषतायें  ये  हैं

 उत्पादन  के  कुछ  क्षेत्रों  का  श्रारक्षण  सीमांकन  ;

 र  बड़े  पैमाने  वाले  क्षेत्र  की  क्षमता  को  न  बढ़ने  देना  ;

 3 भ्  छोटे  बड़े  पैमाने  वाले  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  उत्पादों  के  उत्पादन-लक्ष्य

 निर्धारित  करना  |
 STUER  senna  10120

 सर  अंग्रेजी  में
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 इसके  कुछ  ऐसी  ford  की  जा  चुकी  की  जा  रही  हैं  जिन्हें  संभरण

 aa  निबटान  के  महानिदेशक  केवल  छोटे  उद्योगों  से  ही  खरीदेंगे  ।

 मोटरों  की  बैटरियां  are  रेडियो  रिसीवर  बनाने  वाले  बड़े  पैमाने  के  कारखानों  को

 कतई  विस्तार  नहीं  करने  दिया  गया  है  जबकि  इन  वस्तु भ्र ों  का  निर्माण  करने  वाले  छोटे  पैमाने
 के  कारखानों  को  हर  प्रकार  की  सहायता  दी  गयी  है

 साइकिलें  जोड़ने  कौर  सीने  की  मशीनों  के  निर्माण  के  लिये  बड़े  कौर  छोटे  पैमाने

 दोनों  क्षेत्रों  के  लिये  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 सामान्य  उत्पादन  कार्यक्रम  को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  क्रियान्वित करने  संबंघी

 ब्योरा  तैयार  होना  wat  शेष

 कलकते  के  चोटियों  हरा  चीनो  की  निन्दा

 हेम  बरुआ

 1८४२.  श्री  प्र०  ग०  बेद

 sit  सिह  भदौरिया :

 बया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकते  के  चीनी  निवासियों  के  कुछ  संघों  ने  हाल ही  में  हुई

 एक  प्रतिनिधि  बैठक  में  कड़े  शब्दों  में  भारत  में  चीनी  area  की  निन्दा  की  है  कौर  इस  बात

 को  जोर  देकर  कहा है  कि  सीमा-विवाद में  हम  भारत  की  जनता सरकार

 के  साथ  हैंਂ  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संकल्प  की  एक  प्रति  भारत  सरकार  को  भेजी  गयी

 ये  संघ  कितने  प्रतिशत  चीनी  आबादी  का  प्रतिनिधित्व  करते

 fathered  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  खां  )  :

 जी  नहीं

 यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  ठीक-ठीक  ये  कितने  प्रतिशत  चीनी  शाहाबादी  का  प्रतिनिधित्व

 करते

 जूट  की  वस्तुयें

 1८४३  श्री  प्र०  चे  बरमा  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  से  जूट  के  सामान  की  निकासी  १  ९  ५९  के  €६९,०२७

 टन  से  बहुत  कम  हो  कर  जनवरी  PEK  में  ७३,०८६  टन  रह  गयी  है  ;  ्र

 यदि  तो  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाहियां  की  गयी  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :

 कोई  विशेष  कार्यवाही  करने
 का  विचार नहीं  है  क्योंकि  ERO  में  कम

 निकासी  मांग  में  कमी
 हो

 जाने  के  कारण  हुई  aT,  उत्पादन
 में  कमी  के  कारण  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 दिल्ली  में  जनता  होटल  का  निर्माण

 राम  कृष्ण  गुप्त  :

 oy,  J  श्री  दी०  च्‌०  शर्मा
 :

 |  श्री  इ०  सघुसुदन राव  :
 ।
 श्रीमती मजीदा  श्रहमद  :

 नया  शौर  संभरण  मंत्री  २  Pee F के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 ५४१  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  दिल्‍ली  में  जनता  होटल  के  निर्माण के

 संबंध  में  तब  से  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 ate  संभरण  उपमंत्रो  अनिल  कु०  केन्द्रीय लोक॑ निर्माण लोक  निर्माण

 विभाग ने  इस  काय  के  लिए  एक  आरम्भिक  प्राक्कलन  तैयार  किया  है  जिस  के  संबंध

 अब  श्रावक  कार्यवाही  की  जायगी

 अगार  सामग्री का  आयात

 POU,  श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री  :  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगें कि  :

 क्या  sire  सामग्री  के  आयात  में  कोई  कसी  हुई

 यदि  तो

 कया  अब  भी  किसी  stare  सामग्री  का  भारत  में  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  पांच  वर्ष  में  कौन-कौन सी  श्वंगार  सामग्री का  रायात  किया  गया

 शर  उनकी  मात्रा  क्या

 गत  दस  वर्ष  में  श्रंगार  सामग्री  के  aaa  पर  भारत  ने  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 wa  की  अथवा  वस्तु  विनिमय  के  आघार  पर  कितनी  मात्रा  में  भ्रमण  का  संभरण  कौर

 उगार  सामग्री  तैयार  करने  में  कब  तक  श्रात्मनिभर  हो  जायेगा
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :  हां  ।

 “गार/सामग्री  तथा  wer  सौदों  का  श्रायात  LUXS

 में  जहां  ५.  ७२  लाख  रु०  वहां  EXE  की  इसी  प्रविधि  में  वह  घट  कर  १.  २५  लाख  रु०

 रह  गया  ।

 केवल  स्टूडियो  में  के  काम  ard  वाली  चीजें  जैसे

 दांतों  पर  लगाने  का  पलकों  का  मेक  अप  करने  की  चीजें  तथा  अन्य  विशेष  प्रकार  की  AAT

 सामग्री  के  aaa  की  ही  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  xe]

 (&)  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है

 इस  समय  सभी  प्रकार  की  सामग्री  का  देश  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 arn  है  कि  स्टूडियो  में
 मेकअप

 के  काम  खाने  वाली  चीज़ें  बनाने  के  कारखाने  देश  में  कुछ  वर्षों  में

 स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 इस  प्रकार  की  कई  चीज़ें  बनाने  के  लिए  सत्कार  ने  आवश्यक  Nn  दे  दी  है
 ।

 प्रंग्रेजी  में
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 बेरोजगार  ग्रेजुएट

 1१०५६.  श्री  दी०  ख०  फार्मा  क्या  श्रम  दौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  १  १६  ६०  को  भारत  के  विभिन्न  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टरों  पर  कितने  बेरोजगार

 ग्रैजुयेटों के  नाम  दोष  बचे  थे  ?

 far  उपमंत्री
 आबिद

 :  १  2&ko H Mins Wa के  झांकड़े  कभी  उपलब्ध  दहीं  हैं
 ।  ३१

 EXE  को  रजिस्टरों  पर  ऐसे  ३९,६४१  प्रेजुयेटों  के  नाम  थे  ।

 श्रेषऋ-भाविक  चाय

 श्री  बे०  च०  मलिक
 1१०५७.

 श्री to  do  बरखा :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  बात  सरकार  की  निगाह  में  लाई  गयी  है  कि  नयी  दिल्ली  की  aga  परिषद्‌

 ने
 ३०

 संयोगांगों  वाली  एक  श्रेषऋ-भाविक  चाय  विकसित
 की

 है  जिसकी  लागत  केवल  एक  नया  पैसा
 aft  प्याला पड़ती  कौर

 यदि  तो  देश  में  चाय
 की

 खपत  का  स्थान  लेने
 की

 दृष्टि  से  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 तया  उद्योग  उपमंत्री  सतोश  :  wear  में इस  ae  की

 खबरें  प्रकाशित  हुई  हैं

 चाय-बोझ  इसका  नमूना  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  भ्र भी  सरकार का  कोई
 कार्यवाही  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 शाहदरा  के  निकट  कारखाने  में  विस्फोट  ह

 1१०४८.
 Sat to  च०  मलिक  :

 श्री  do  mo  मेहदी  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शाहदरा  के  निकट  ईस्ट  श्रीपाद  नगर  में  एक  कारखाने  में  विस्फोट

 होने के  फलस्वरूप  ३०  १९५९  को  दो  व्यक्ति  मारे  गये  थे  तीन  घायल हो  गये  थे

 यदि  तो  इस  विस्फोट  का  क्या  कारण  कौर

 क्या  मृतकों  के  आश्रितों  को  च्े  दिया  गया  था  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :

 wae  अत्यघिक दबाव  के  कारण  4,  गैलन  के  एक  तापयुक्त  पात्र  का  पेंदा फट

 गया  था  |

 श्रमिक  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  मृतकों  के  श्राश्चितों  के  कमिश्नर  से  कोई  दावा

 नहीं  किया  है
 ।

 अंग्रेजी  में
 t  Medicated  Tea.
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 झिंगन  प्रदेश  में  कुटीरोद्योग  तथा  छोटे  पैमाने  के  -rartit NPAT

 1१०५९.  श्री  च  सव सुदन  राव  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की

 steer  प्रदेश  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से

 तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  कौन-कौन  सी  योजनायें  क्रियान्वित  की  जा  रही  शौर

 इस  सम्बन्ध  में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रो  मनाई  भर  आवश्यक  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  कौर  यथाशीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी

 रूस  को  तमाखू  का निर्यात

 मानवेन्द्र  दाह  :

 1१०६०.
 at  भेज  देव

 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  रूस  को  कितने  तमाखू  का  निर्यात  किया  गया
 कौर

 क्या  सरकार  ने  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  के  तत्वावधान  में  रूस  को  धूम्र शोधित

 तमाखू  के  निर्यात  की  योजना  बनायी  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीदा  eX,  १९५८  कौर  geYE
 के  प्रथम  १०  मास  में  लगभग  २४४  लाख  पौंड  ।

 जी  नहीं
 ।

 पंजाब में  हाय  फे  बने  कागज  का उत्पादन

 1१०६१.  श्री  दो०  चे  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हाथ  के  बने  कागज़  के  उत्पादन  के  लिये  पंजाब  राज्य  के  किन्हीं  व्यक्तियों  श्रथबा
 संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गयी  र

 PEYS-HE  शर  PEYE-Go  में  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  wie  उत्पादन

 कितना  gar
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी  हय

 ननिणणणण
 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 मल  मं प्रे जी
 में
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 विवर्ण

 पंजाब  सरकार  इरादी  को  दी  गयी  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है
 :--

 PEXG-HE
 rex

 ६ਂ  ९५ 2-६७
 (REL RRO TH) TH)

 अभिकरण  लिटा  पिटा

 |  अनुदान  ऋण

 |
 )

 fae a  )  }  (&o)

 १.  पंजाब  राज्य  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  ae  9,Yoo पू  ००  2o,Yoo  BE,  Yoo  RE,egYX

 ;
 २.  स्कूलों  के  कारखानों के  लिए

 पंजाब  राज्य  सरकार को  ०  ०0०0

 3.  cece  संस्थापकों  को
 RV AR

 2Y,coo

 जोड़  २३,०३१  २४,४००  १६,५००  RE,OEY

 किसी  केन्द्र  की  स्थापना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया

 जाता  ।  जो  दो  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  झर  कार्य  कर  रहे  थे  rg  YS  में  उनका उत्पादन  ५१५६२

 पौंड  था  जिसकी  कीमत  ६०,३१२  रुपये  थी ।

 कानपुर  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 1१०६२.  श्री  दी ०  Ao  wat  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवशिष्ट  भ्र वधि  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के

 के  लिए  कानपुर  को  कुल  कितनी  राशि  दिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 [  श्रावास  प्रो  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  कानपुर  नगर  में  ब  तक

 १.२१  करोड़  रुपयों  की  भ्रनुमोदित  लागत  वाली  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  परियोजनायें मंजूर

 की  गयी  हैं
 ।

 राज्य  सरकार  को  भी  कानपुर  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  १  करोड़  रुपयों  तक  की

 लागत  वाली  भी  योजनायें  मंजूर  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  बेरोजगार  व्यक्ति

 1१०६३.  श्री  ato  Wo  फार्मा  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  aa  तक  कितने  व्यक्तियों  श्रद्धकुशल  झर  ने  काम

 दिलाऊ  दफ्तरों  में  नाम  लिखाये  हैं

 eye F aT से  मैचों  &Go  तक  की  शारवती  में  भारत  सरकार  के  रेलवे  आदि

 उपक्रमों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार मिला  ak

 गैरसरकारी  जनना  ste
 े

 की  नौकरियों  में  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 भ  5.

 गर  अंग्रेजी
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद  यह  जानकारी नीच  दी  जाती  है

 REGO

 को  चाल  रजिस्टरों

 में  दर्ज  संख्या

 १.  कुदाल  अद्ध-कुदाल  ७१५.

 १.  अकुशल  १९,५५७

 अन्य  ३२,२५६

 Y9, RRS

 अर  (7)  रेलवे  इरादी  में  लगाये  गये  लोगों  के  भ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  सरकारी

 अन्य  संस्थानों  में  लगाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती  है
 :---

 2-2 2-NE A से  VE-R-Ko

 में  लगायें गये  व्यक्तियों

 की  संख्या

 केन्द्रीय  सरकार  २,२१८

 राज्य  सरकार  शरे

 अ्रद्ध-सरकारी तथा  स्थानीय  निकाय  BIW

 गेर-सरकारी  संस्थापन  १२२

 जोड़  R999

 हिन्दुस्तान मदीन  zea  में  विभिन्न  प्रकार के  श्रीजारों  का

 1१०६४  त्री  ब्र  qo  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  eee  लिमिटेड  के  उत्पादन  में  विभिन्नता  लाने  के  प्रश्न  पर  किसी

 परिशेष  समिति  ने  ब्यौरेवार  ढ़ंग  से  विचार  किया  है

 यदि  तो  समिति  की  उप पत्तियां  क्या  और

 हिन्दुस्तान मशीन  टूल्स  लिमिटेड  में  इस  समय  किन  विभिन्न  प्रकार  के  भ्रौजारों
 का  बू

 पैमाने  पर  निर्माण  किया  जाता  है  ?

 मंत्री  मनु भाई :  बंगलौर  के  हिन्दुस्तान  मशीन  र्ल्स

 लिमिटेड
 के  उत्पादन  मे

 हिमत  दोगे  के प्रदन  सद  ७  et
 टुक

 सित  ae
 की

 गई ्  [111

 मूल  झंप्रेजी  में

 423  (Ai)
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 समिति  की  उपपत्तियों  की  अरब  भी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  सरकार  ने  जिस  प्रस्ताव  को  सिद्धान्त

 रूप  में  मान  लिया  है  वह  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  का  उत्पादन  प्रतिवर्ष
 ७००  मशीनों  से  बढ़ा

 कर  १९६३-६४  तक  २०००  मशीनें  प्रति  वर्ष  कर  दिया  जाय  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  र्ल्स  लिमिटेड  में  निम्नलिखित  प्रकार  के  मशीनी  औजारों

 का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  किया  जाता  है

 र्  एच  खराद  (१०००  एम०  एम०  WIT  १५००  एम०  णी  सेन्टर  हाइट  |

 र  बाटी नोल्स टाइप  के  खराद  (  १७०  एम०  एम०  कौर  २५०  एम०  एम०  सेन्टर  हाइट

 सिलिंग  मशीनें  )  (  pada कौर  वर्टिकल  साइज  २  शौर

 )

 रेडियल  ड्रिलिंग  मशीन  g vf  धौर  ”)

 सरकारो क्षेत्र  के  उद्योगों  की  गप वकत  उत्पादन  क्षमता

 1१०६५.  श्री  प्०  नायर  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  विद्यमान  प्रयुक्त उत्पादन  क्षमता  का  कोई  अनुमान

 लगाया गया  है

 यदि  तो  प्रत्येक  की  उपक्रम  भ्र प्रयुक्त  उत्पादन  क्षमता  कितने  प्रतिशत  है

 क्या  प्रत्येक  कारखाने  की  भ्र प्रयुक्त  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  जहां

 कहीं  संभव  हो  सके  किसी  भौर  प्रकार  का  उत्पादन  करने  की  दृष्टि  से  कोई  क्रमबद्ध  अध्ययन  किया  मया

 है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  इस  मंत्रालय के  aes  सरकारी  क्षेत्र

 के  जितने  भी  कारखाने  से  व्यावहारिक  रूप  उन  में  भ्रश्रयुक्त  उत्पादन  कुछ  भी  नहीं  है  ।  ब  मंत्रालयों

 के  भ्रमित  इतनी  संख्या  में  उद्योगों  के  रुकना  करने  के  सम्बन्ध  में  यह  बड़ा  सामान्य  प्रदान  जिन

 मंत्रालयों  के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  में  कारखाने  हें  उन  से  संबंधित  प्रदान  उन्हीं  मंत्रालयों  से  पूछे  जा  सकते

 a  |

 डी०  डी०  टी ०  कारखानों  फे  लिये  क्लोरीन

 1१०६६.  श्री  वें ०  प०  नायर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 इस  समय  (१)  डी०  डी०  Ao  दिल्‍ली  कौर  (२)  पी०  डी०  टी०  कारख़ाना

 अलवर के  लिये  क्लोरीन  किस  दर  पर  खरीदी  जाती

 क्या  ae  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  मूल्य  दिया  जाता

 यदि  तो  यह  कितना  है  उस  के  क्या  कारण  हैं  ?
 re  णा

 मूल  अंग्रेजी  में

 «Bagtinolies’  type  lathes,
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 1  उद्योग  मंत्री  मनुभाई  क्लोरीन  निम्न
 दर

 पर  खरीदी जाती  है

 (१)  डी०  डी०  ato  कारख़ाना  दिल्‍ली
 रुपये  प्रति  टन

 पहले ७००  टन  डी०  डी०  टी० के  लिये  WIG .& द

 ७००  टन  अतिरिकत डी०  डी ०  टी ०  के  लिये  अनुपूरक  क्लोरीन  के  संभरण  हेतु

 डी०सी  ०एम०  केमिकल्स  वक  स  दिल्‍ली  से  २८०

 द
 ja  ०  डी०  ठी०  मलवई

 चा वन कोर  कोचीन  केमिकल्स  प्राइवेट  मलवई  से  22.0

 जी  हां

 दिल्‍ली  के  डी०  डी०  टी०  कारखाना  परियोजना  पर  १९€४५०-१४५३  में  विचार  उस

 का  विकास  किया  गया  था  ।  उस  समय  देश  के  भिन्न  भिन्न  भागों  में  कास्टिक  सो  डा  श्र  क्लोरीन  बनाने

 के  छोटे  पैमाने  के  कुछ  संयंत्र  मौजूद  थे  ।  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  निधि  ate  fara

 स्वास्थ्य  संघ  की  सलाह  दिल्‍ली  स्थान  चुना  गया  जिस  ने  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  लिये

 वि  तीय  टेक्नीकल  सहायता
 दी

 थी  कौर  दिल्‍ली  का  चुनाव  इसलिये  किया  गया
 था

 कि  डी०
 सी

 ०  To

 केमिकल  से  क्लोरीन  उपलब्ध  होगी  जो  कि  उत्तरी  क्षेत्र  का  सब  से  निकट  कास्टिक  सोडा  क्लोरीन
 संयंत्र था  ।  सरकार ने  उस  समय  सब  से  प्रफुल्ल  मूल्य  पर  क्लोरीन  का  संभरण  करने  के  लिये

 डी०सी  ०एम०  केमिकल  वर्क्स  से  एक  करार  किया
 था  ।

 किन्तु  सभी  तक  कम  मूल्य  पर  किसी  वैकल्पिक

 सुत्र  से  उत्तरी  क्षेत्र  में  कास्टिक  सोडा  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिये  क्लोरीन  का  संस्करण  नहीं  ।

 अ्रलवई  कारखाने  पर  विचार  उस  का  विकास  १९  में  किया  गया  ।  इस  समय में

 देश  के  भिन्न  भिन्न  भागों  में  बड़े  कारखानों  से  अधिक  क्लोरीन  सिलने  लगी  थी  ।  क्लोरीन  का  लागत  मूल्य
 अधिकांश रूप  से  ि  दर  पर  निर्भर करता  केरल  में  विद्युत्‌  दर  दिल्‍ली  से  कहीं  कम  है

 यही  कारण  है  कि  त्रावनकोर  कोचीन  केमिकल्स  प्राइवेट  लिमिटेड  अलवई  में  जहां  कि  पिछले  कुछ

 साल  पहले  कास्टिक  सोडा  ।  क्लोरीन  संयंत्र  स्थापित  किया  गया  कलो  रीन  की  उत्पादन  लागत  बहुत

 कम  कराती है  ।  सरकार  त्रावणकोर-कोचीन  केमिकल्स  प्राइवेट  wage से  श्रमिक

 seat  शर्तों  पर  क्लोरीन  प्राप्त  कर  सकती  कौर  यही  कारण  था  जिस  से  दूसरा  डी०  डी०  टी ०
 संयंत्र उसी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  गया  था  ।

 दिल्‍ली में  डी  ०  डी०  टी०  संयंत्र  की  बढ़ी  हुई  क्षमता  (७००  टन  से  १,४००  टन  प्रति  वर्ष  )  के  लिये

 अतिरिक्त  क्लोरीन  का  संभरण  करने  के  हेतु  डी०
 सी०

 एम०  केमिकल्स वर्क्स  से  सस्ते  भाव  प्राप्त हुए

 हूं  जिस  ने  उसी  समय  अपनी  कास्टिक  सोडा/क्लो  रीन  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाई  थी  जो  सस्ती  दर  पर

 क्लोरीन दे  सकता  था

 भारत  सरकार  ने  प्रफुल्ल  प्रयोग  की  सिफारिश  पर  तरल  क्लोरीन  के  उचित  बिक्री  भाव  २७

 १९५९  निश्चित कर  दिये  यह  क्लोरीन  जिन  बर्तनों  में  होगी  वें  वापस  लौटा  दिये  जायेंगे

 कौर  जिस  में  २२.२०  न०  पै०
 प्रति  हूंडरवेट  के  हिसाब  से  भरने  की  कीमत  शामिल होगी  अ्रथवा

 2.0
 wee  रुपये  प्रति  टन  भाव  होगा  ।

 ———

 faa  wast  में
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 ast  प्रौढ़  तांबे  की  चादरों  का  भाव

 ogy  श्री  वें०  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 )  क्या  जैसा  कि  क  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  अलौह  धातुओं के  उपयोग

 को  संरक्षण  देना  जारी  करते  ही  मेसी  कमानी  मेटल्स  ऐण्ड  एक्वायर  लिमिटेड  कौर  इण्डियन  स्मेल्टिंग

 एण्ड  रिफाइनिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ने  पीतल
 a

 तांबे  की  वाणिज्यिक  चादरों  के  अपने  भावों  की
 घोषणा  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  नहीं  तो  उपर्युक्त  संरक्षण  को  लागू  करने  के  लिये  कया  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  जी  हां  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कपास का  प्रख्यात

 ous  श्री  दें  Go  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  हु  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 भारत  &  anne  किये  गए  सूती  कपड़ों  में  श्री यात की  गई  लम्बे  रेशें की  कपास

 का  कितने  प्रतिशत  इस्तेमाल  किया  जाता  कौर

 लम्बे  रेशे  वाली  आयात  की  गई  कपास  का  कितने  प्रतिशत  इस्तेमाल  देश  के  भ्रमर  जो

 का  इस्तेमाल  होता  है  उसमें  प्रयोग  किया  जाता  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  :  भारत  प्रमुख  रूप  से  मोटा  शौर  प्रेस  दर्जे  के

 कपड़े
 का  निर्यात  करता

 है  ।  विदेशी  कपास  की  कुछ  मात्रा  को  देशी  कपास  में  मिलाकर  उससे

 औसत  दर्जे  का  कपड़ा  तैयार  किया  जाता  निर्यात  किये  गये  सूती  वस्त्र  में  कितनी  विदेशी  कपास

 लगती  इस  का  अनुमान लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 उपयुक्त भाग  में जो  कारण  बताये  गये  हैं  उन्हीं  की  वजह  से  देश  के  ax

 जितना  सूती  कपड़ा  तैयार  होता  है  उस  में  आयात की  गई
 लम्बे  रेशो  की  कपास  कितनी  प्रतिघात  होती

 =

 इस  को  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 चिड़ियाघर  को  कौर  नामक  फिल्म

 ४०,  (ot  gata  gaat

 1१०६६  sty  रा०  च०  साझी

 स०  चे  सामन्त

 सुचना  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  चिड़ियाघर की सैर की  सैरਂ  कौर  नामक  फिल्मों  के  बारे  में  कोई  प्रगति

 हुई है

 यह  काम  किसे  सौंपा  गया  है  ;

 (7)
 यह काम कब

 तत  पूरे

 हो

 जाने
 ee

 न  te

 मूल  अंग्रेजी
 ग्  day  at  Zoo

 Courtesy.
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 कौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 जी  हां  ।

 सुचना  ake  प्रसारण  मंत्रालय  का  फिल्म्स  डिवीज़न  ।

 की  सैरਂ  की  शूटिंग  शीघ्र  ही  आरम्भ  हो  जायेगी  जबकि

 फिल्म  बन  चुकी  है  ।  दूसरी  की  एडिटिंग  हो  रही  है  कौर  जिस  के  शीघ्र  ही  तैयार  हो  जाने

 की  आशा है

 उत्तरप्रदेश के  पहाड़ी  जिलों  का  विकास

 शी  भक्त  दर्शन
 1१०७०.

 थी  रास  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  योजना  मंत्री
 ७  gs  ५९  के  संख्या  १०३०  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  ज़िलों  के  विकास  का  जो  विद्वेष  कार्यक्रम  स्वीकार  किया  गया
 था  उस  के  बारे  में  के  वित्तीय  वर्ष  में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  काम  के  लिये  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  जो  ७६  ५  लाख

 रुपये  की  सहायता  मांगी  थी  उस  के  बारे  में  कया  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  मिश्र  )
 :

 खर्च  के  ठीक  ठीक  झांकने  झ्र भी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए

 WR. FR  लाख  रुपये  की  मांग  अब  की  गई  है
 ।  यह  राशि  १९६०-६१  की  विधिक

 योजना  में  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।

 (  at  स०  च०  सामन्त  :

 थी  gata  हंसना
 :

 श्री  हा०  माझी रल

 |  थो  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १५  PRUE  के  अतारांकित wet  संख्या  १४३ १४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांच  उद्योग  के  लिये  टेक्निकल  सर्वेक्षण  दल  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  के

 कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 दल  की  प्रमुख  सिफ़ारिशों
 दगा

 हैं  ;  प्रौढ़

 उन  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जायेगा
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 :

 जी  कांच  उद्योग  के  लिये  टेक्निकल  सर्वेक्षण

 दल  के  प्रतिवेदन  का  संकलन  मंत्रालय  के  विकास  अनुभाग  द्वारा  कर  लिया  गया  है  यद्यपि  सर्वेक्षण

 दल  के  एक  सदस्य  का  जिस  को  संयुक्त  राष्ट्रीय  टेक्निकल  सहायता  बोर्ड  द्वारा  तैनात

 किया  गया  बीमार  हो  जाने  के  कारण  तक  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कस वब क्षण  दल  की  प्रमुख  सिफारिशें  संलग्न  हैं
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 ६०]

 लि
 अंग्रेजो  में
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 सर्वेक्षण  दल  की  सिफ़ारिशों  कांच  उद्योग  शर  जिन  उद्योगों  का  सर्वेक्षण  दल  ने  दौरा
 किया था  उन्हें  बताई  जा  रही  हैं  ।  सिफ़ारिशों  ऐसी  हैं  जिन  पर  उद्योग  को  विचार  कर  के  उन्हें

 कवित  करना  है  ।  मं  मालय  के  विकास  झन  भाग  ने  भी  सिफारिश  नोट  कर  ली  हैं  जो  उद्योग  के  विकास

 की  विशिष्ट  समस्याओ्रों  को  निबटाने  भ्र ौर  उसे  शौर  ५  सहायता  दिलाने  में  सहायक  fag  होंगी  ।

 कानपुर  में  कमेंट्री  राज्य  बीमा  योजना  के  ata  अस्पताल

 1१०७२.  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  कया  श्रम  पौर  रोजगार  मंत्री  २  eYez के  तारों

 कित  संख्या  WEE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  ह. प्रत्तगत  कानपुर  में  जो  अस्पताल  स्थापित

 किया  जाने  को  है  उस  की  नींव  रख  दी  गई  है

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  प्राचीन  ौर  )«  कानपुर  में  राज्य  कमेंचारी बीमा
 अस्पताल का  बनना  २४ਂ  ZENE  से  हो  गया  है  ।

 व्यापार

 श्री  बी०  |: ह ५]  फार्मा
 1१०७३

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  #  धान  मंत्री  २७  RENE  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ३५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कलिम्पोंग-गंगटाक-नथुलान्यांतुग  दरे ंमें  खच्चरों के  द्वारा  पिछले

 तीन  महीनों  में  भारत-तिब्बत  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  रही  है
 ?

 प्रघन  संकरी  तथा  इ  ere  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  स्थिति में  कोई  भी

 सुघार  नहीं  हुमा  हैं  जैसाकि  निम्न  झांकड़ों  से  पता  लगेगा

 श्रावित  निर्यात

 लाख  रुपयों  मे ं)

 2  eye SAL  २.५२  2.58

 ZENE
 २.  ६०  2.08

 Pee  १.३७  we

 टेक्सटाइल  बाबिन  एन मल

 1१०७४.  श्री  प्र०  के०  देव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 भारत  में  BENGE  शर  ZEXE-Fo  में  श्री  तक  टेक्सटाइल बॉबिन  एनीमल  का

 sot  मात्रा  में  रायात  किया  गया  ate  उस  में  कितनी  विदेशी  war  लगी

 देश  में  इस  का  किस  प्रकार  इस्तैमाल  किया  जा  रहा
 है  ;

 a  ee  Se

 ya  अंग्रेजी  में

 Enamele ‘Textile  Bobbin  fait)  CIS,
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 क्या  प्रादेशिक  भ्रनुसंघान  हैदराबाद  में  किये  गये  श्रतुसंघान  के  परिणाम

 स्वरूप  इस  का  उत्पादन  देश  में  वाणिज्यिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता  हैं  ;

 इस  के  उत्पादन  के  लिये  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिये  कितने  धन  की  श्रावइ्यकता
 wey ;  और

 ्
 क्या  देश  में  इस  का  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 अ

 मग  epee  ewe

 ?

 )  केवल  टेक्सटाइल  बॉबिन  के  लिये  रायात  किये मंत्री  मनुभाई
 :

 गये  एनेमल  के  झांकने  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  eae  ou  FEXE-Go  से  gee)

 में  विभिन्न  किस्मों  के  एनेमलों  के  रायात  के  झांकड़े  निम्न  प्रकार  हैं

 )

 1६५८-५६  LWok  १३,०००

 YEXE-Fo  से  नवम्बर  १९४५९  «  ३००  G,900

 (@)  इस  का  इस्तेमाल  टेक्सटाइल  बॉबिनों  पर  कोटिंग  करने  में  किया  जाता  है  जिस  से

 उन  की  उपयोगिता बढ़  जाती  है  ।

 प्रादेशिक  अनुसन्धान  हैदराबाद  ने  काज  के  छिलके  पर  कई  तरल  एनेमल

 तैयार  किये  हैं  जिन  को  लकड़ी  के  बाघिनों  पर  कोटिंग  करने  के  काम  में  लाया  जायेगा  ।  कालें  बॉबिन

 एनीमल  के  नमूनों  का  कारखाने  में  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  तथा  विभिन्न  पदार्थों  के  प्राथमिक  पहलू

 से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (a)  वाणिज्यिक  परियोजना  में  कितना  वित्त  लगेगा  इस  का  हिसाब  wat  नहीं  लगाया

 गया  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  की  दृष्टि  से  प्रादेशिक  अनुसंधान  हैदराबाद

 में  किये  गये  ग्रनुसंघान के  श्राघार  पर  टेक्सटाइल  बॉबिन  एनेमल  बनाने  के  लिये  उद्योग  तथा

 विनियमन  )  १९५१  के  अन्तर्गत  लाइसेंस  देने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  कुछ  कम

 विभिन्न  तरीकों  से  पहले  से  ही  टेक्सटाइल  बॉबिन  एनेमल  बना  रही  हैं  ।  फिलहाल  सरकारी  क्षेत्र  में

 इस  का  निर्माण  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 सैन्य  लोग

 +  १०७५.  श्री  फर्क  देव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  PENG-UE WIT झर  2EYE-Fo  में  पब  तक  सेल्यूलोज़  सी  ०  एम०  सी ०

 एसीटेट  रेयन॑  शादी  के  निर्माण  के  लिये  सेल्यूलोज  का  कितनी  मात्रा  में  area  किया  गया  कौर  उस

 में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगी

 देवा  में  इस  का  किस  प्रकार  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है

 (7)  क्या  प्रादेशिक  अनुसंधान  हैदराबाद  में  किये  गये  श्रनसंघान  के  परिणाम

 स्वरूप  पेल्यलोः च्  सी०  एम०  सी  ०,  एसीटेट  रेयन  शादी  के  निर्माण  के  लिये  सेल्यूलोज़  का

 Tere  देवा  में  वाणिज्यिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता  है  ह
 में

 1\Cellulose.
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 इस  के  उत्पादन  के  लियें  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिये  कितने  घन  की  आवश्यकता

 पढ़ेगी  ;  कौर

 क्या  देश  में  इस  का  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 प्राप्त  जिला  है  अथवा  सरकार  इस  का  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  ag  :  से  .  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 इस  wet  में  उल्ला खित  विशेष  प्रयोजनों  के  लिये  जितनी  किस्मों  के  सेल्यूलोज़  की

 आवश्यकता है  वे  (१)  रेयन  प्रेम  पल्प  और  (२)  काटन  लिटस  के  oes  आरा  जाती  हैं  ।  2&Xs-

 हमले  घौर  PEYE-Ko  में  १९५९  TH)  इन  वस्तुप्नों  के  रायात  के  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं

 हजार  serial  में  मात्रा

 हजार  रुपयों में  मूल्य

 ४८-५९  PEVE—Ko

 PEE

 मात्रा  मूल्य

 पप  VWs  fac  LE  ee १.  मैकेनिकल वुड  पल्प

 २.  केमिकल वुड  पल्प  eve  ई  १  Sige  पद  ७

 सल्फाइट के  अतिरिक्त  केमिकल वुड
 पाप  ३८  १६६०  ३  EER

 घास  रेशों  re  चिथड़ों  की  लुगदी  नगण्य  र्  नगण्य

 ५,  काटन  लिटर  जिसमें  लिटर  की

 बनी  सोखने  वाली  रूई

 शामिल  नहीं  है  १८  शदे  ११  २१६.

 सेल्यूलोज  पत्प  विन्डोज  फिलामेंट  यान॑  कौर  स्टेबल  फाइबर

 बनाने  art  एसीटेट  रेयन  का  धागा  बनाने  के  लिये  काटन  लिटर  बनाने  में  काम  भ्राता  है  ।

 श्र  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है  ।

 फिलहाल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  फर्मों  को  बांस  से  रेयन  ग्रेड  पल्प  तैयार  करने  के

 दो  लाइसेंस दिये  गए  हैं  ।  कुछ  अन्य  आवेदन  पत्र  इस  समय  विचाराधीन हैं  ।  सरकारी क्षेत्र  में  इसका

 निर्माण  करने  के  लिये  सरकार  ने  ait  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 गंवा  का

 1१०७६.  श्री  प्र०  के ०  देव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  re  Ya-¥e WIT wiz  REXE-Fo  में  अब तक  कितनी  गंधक  आयात  की  गई

 उसको  कितनी  विदेशी  पूंजी  लगी  ;

 पल  अंग्रेजी  में



 res  Rank  लिखित  उत्तर  ROR

 देश  में  इसका  किस  प्रकार  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 क्या  केन्द्रीय  ईंधन  अनुसन्धान संस्था संस्था  जीलगोरा  में  किये  गए  अनुसंधान के

 स्वरूप  औद्योगिक  गैस  से  गंधक  का  उत्पादन  वाणिज्यिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता  है  ;

 इसके  उत्पादन के  लिये  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  लिये  कितने  घन  की  आवश्यकता

 पड़ेंगी  ;  और

 क्या  देश  में  इसका  उत्पादन  करने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  कोई
 प्राप्त  है  wea  सरकार  इसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 मात्रा  हैंडसेटों
 बेटों  में

 मुल्य  हजार  रुपयों  में

 १९४८-१५  PEXR—Ko

 से  नवम्बर  )
 मात्रा  मलय  मात्रा  मूल्य

 १.  wafer  गंधक  Qo  ZVER  RRASR  PoYRLo  RYXYVo

 (|  शौर
 मिश्रण

 so0ov (१)  परिष्कृत  फूल  १५३१६  २७ रे  १९७

 (२)  परिष्कृत गन्धक  जमी  हुई  TER \  १००  ह ५  ge

 (३)  परिष्कृत  रोल  WXROR  evee  ३५९  द्य

 (४)  परिष्कृत  शोधित  go  १६४०  RR

 (५)  परिष्कृत  अन्य  WV  २४८०  SCEOR  GWE
 ret es

 योग  (२)  WE  vig  YUN?  &  ३६१२  RvR र
 ee

 ३.  काली  गन्धक  Ia  Ree  VE  २६१

 ४.  रंगने  की  गंधक  erie  को

 छोड़ कर  %  Sig  भूप  Rev  २१४

 इस  देश  में  गंधक  का  कार्बन  डी  बारूद  कौर  विस्फोटक

 पाउडर  झोपड़ियां  बनाने  में  शर  खेतों  में  छिड़कने  कौर  चीनी  उद्योग  में  काम  में  लाई  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  ईंधन  अनुसन्धान  संस्था  जीलगोरा  ने  प्रौद्योगिक  wal  में  से  अकार्बनिक  कौर

 कार्बनिक
 गंधक

 निकालने  का  एक  तरीका  निकाला  है  शर ये  तरीके  भारतीय  पेटेण्ट  संख्या

 XUSVE  ५५८१७  में  ग्रा  जाते  हैं  ।

 मूल  aia में
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 केन्द्रीय  इंधन  अनुसन्धान  संस्था  ने  सूचित  किया  है  कि  एक  हज़ार  टन  तैयार  करने

 वाला  संयंत्र  लगाने  जिससे  प्रति  दिन  ८  से  १०  टन  दिन  के  हिसाब  से  गंधक का  तेजाब

 प्राप्त हो  अनुमानित व्यय  लगभग  १०  ००
 लाख  रुपया  होगा  |

 गंधक  तैयार  करने  के  लिये  और  किसी  फर्म  के  पास  से  झ्रावेदन नहीं  प्राप्त  gare  ।

 औद्योगिक  tat  से  बक  बनाने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  माक्षीक

 )  से  गंधक  तैयार  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 फिनाल  शौर  state

 Tow.  श्री झा  फे०  देव  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  PEYG-HE  पौर  PEXE-Ko  में  अब  तक  फीनोल  कफी सोल  की  कितनी
 मात्रा  रायात  की  गई  श्र  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगी  ;

 देश  में  उनका  किस  प्रकार  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ;

 केन्द्रीय  इंधन  waar संस्था  जीलगोरा  में  किये  गए  अनुसन्धान के  परिणामस्वरूप

 बया  देश  में  हायर  टार  एसिडों  को  फीनोल  कौर  क्रीसोल  में  बदलने  का  काम  वाणिज्यिक  स्तर  पर

 किया जा  सकता

 (=)  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कितने  घन  की  आवश्यकता

 (=)  क्या  देश  में  इसका  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  प्राप्त  करने के  लियें  कोई

 प्राप्त  ्रो  है  अथवा  सरकार  इनका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  से  QENS-NE AIT शौर  EXE-Ko  में

 से  नवम्बर  फीनोल  झर  क्रियोल  का  जितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  वह

 उसका  मूल्य  नीचे  दिया  जाता  है

 यात्रा  हंडरवेटों में

 मूल्य  हजार रुपयों  में

 PEYG—VE  EXE—Ho

 से

 मलय  मात्रा  मुल्य a

 कोलोन

 एसिड  Rvoo  RAE  २५१९  दे

 शुद्ध
 nr

 किस्म की  PRR  १६२६  १३३३६  PRA

 एसिड )  ७६८२  शद  2oG0G  ७२६

 नक  वाणिज्यिक किस्म  की  ६२७१  RE  ६६१  Rvs
 बननी are  ence

 कसू  अंग्रेजी  में
 ३  Phenol.

 3Cr  esol,
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 देश  में  इन  का  भ्रधिकांश उपयोग  संश्लिष्ट  रंगने  का  सामान  बनाने

 aval में  किया  जाता हू  ।

 केन्द्रीय  इंधन  अनुसन्धान  जीलगोरा  ने  हायर  टार  एसिडों  फीलोन  कौर
 द  xe  |

 क्रियोल  में  बदने  का  तरीका  निकाला  है  ।  यह  तरीका एक  भारतीय  पेटेंट  में  श्री  जाता  है  ।

 कभी  तक  केबल  प्रयोगशाला में  ही  काम  पिया  जा  रहा  है  सेवा  ने  एक  अग्रिम  संयंत्र
 का  नमूना  तैयार  किया  जिसका  निर्माण  वर्कशाप  में  ही  हो  रहा

 अग्रिम

 संयंत्र  का  अध्ययन  पूरा  हो  जाने  के  बाद  वाणिज्यिक स्तर  पर  इसे  बनाने  की  संभा  नहीं
 आश  उद्योग  स्थापित  करने  में  कितना  घन  लगेगा  इसका  पता  लगाया  जयेगा

 केन्द्रीय इंधन  wear  संस्था में  किये  गये  अनुसन्धान  के  परिणामों  पर  आघारित

 ear  ae  क्रियोल का  निर्माण करने  लिये  us  उद्योग  की  स्थापना  करने  के

 व
 पु

 बारे संबंध  में  उद्योग  तथा  १९५१  के  अधीन  लाइसेंस  प्राप्त  करने

 में  कोई  श्रावेदन  प्राप्त  नहीं  हु  है  ।

 संदालिस्ट  फीनोल  का  {Xoo  टन  प्रतिवर्ष  के  हिसाब  सै  निर्माण करने  का  विचार  सरकारी

 में  है  ।

 एमल्सीफायरਂ

 tows.  श्री  प्र०  कै०  देव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  शर  PEXE—-Go  अब  तक  कितना  एमल्सीफायर  )

 का  आयात  किया  गया  a  उस  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 इसका  देश  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता

 क्या  केन्द्रीय  चमड़ा  नुसन्धान ष्  मद्रास  द्वारा  किये  गये  अनुसन्धान  के

 स्वरूप  देवा  में  एमल्सीफायरों  का  उत्पादन  वाणिज्यिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता

 (@)  उसके  उत्पादन  के  लिए  एक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कितने  धन  की  झ्रावइ्यकता

 ak

 क्या  देश  में  इसका  उत्पादन  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  बारे  में  कोई

 आवेदन  प्राप्त  है  सरकार  उसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  :  १९५८-५९  शर  ZEXE-O  से

 2eXe)  के  दौरान  में  ५१,०००  पाउण्ड  शर  ६६,०००  पाउण्ड  एमल्सीफाइंग

 एजेंट्स  का  आयात किया  गया  जिनका  मूल्य  २,२९,०००  रुपये

 और  R,AE,9 00  रुपये

 चालू  लाइसेंस  दस  PeXE  से  १९६०  के  दौरान  में  उनका

 करने  की  अनुमति नहीं

 एमल्सीफायरों का  इस्तेमाल  वस्त्र  ्र  इंजीनियरिंग  उद्योगों  में  काटने  वाले  तेलों

 झर  चिकनाई  पैदा  करने  श्र  कुछ  हद  तक  प्रसाधन  सामग्री

 क़षि  उत्पादों  और  खाद्य  उद्योग  are  में  किया  जाता  है  ।  चमड़ा  उद्योग  में  इनका

 इस्तेमाल  चर्बी  श्र  ग्रीस  की  जगह  पर  चमड़े  को  मज़बूत  शौर  कभी-कभी

 वाटरप्रूफ
 बनाने

 में  होता है  ।

 पृ भूल  अंग्रजी  में
 *

 Emulsific  15,
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 are  केन्द्रीय चमड़ा  अनुसन्धान  मद्रास में  किये  गये  अनुसन्धान के
 परिणामस्वरूप मछली  ate  पों गम  तेलों  एमल्सीफायरो

 '
 की  एक  से  सल्फेट

 युक्त  चिकनाई  वाले  तेलों  का  निर्माण  वाणिज्यिक  स्तर  पर  किया  जा  सकता  है  ।  प्रति १००

 टन  उत्पादन  करने  के  लिए  उद्योग  की  स्थापना  करने  में  लगभग  १,०  6,900  रुपया  खरच  होगा  |

 इस  संस्था  में  केटिप्नोनिक  एमल्सीफायर
 *

 बनाने  के  लिए  भी  अनुसन्धान हो  रहा  है  शर

 इससे  कुछ  उत्साहवर्धक परिणाम  निकले  हैं  ।  इस  प्रक्रिया को  उद्योग  को  बताने से  पहले  afer

 स्तर  पर  कुछ  परीक्षण  तथा  काम  किया  जाना है  ।

 उद्योग  तथा  अधिनियम के  भ्र घिन  निम्न  पार्टियों  की  लाइसेंस

 दिये  गये  हैं

 (१)  मेस  होम  इंडस्ट्रीज  ऐण्ड  बम्बई  —  © qery——  ३  टन  प्रति

 मास  ।

 (२)  श्री  ग्रा नन्दलाल हरीलाल  बम्बई  afar  ग्लाइकोल  Rat  wed

 मल् साफा इग  एजेंट्स--
 टन  प्रति

 इसका  निर्माण  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है
 ।

 हाथ  की  छपाई उद्योग

 श्री  स०  ह् ०  सामन्त :

 श्री  सुबोध
 :

 १०७६.
 {

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  की  अनुसंधान मंत्रणा  तालिका  के

 अहमदाबाद  में  हाथ  की  छपाई  उद्योग  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया

 क्या  इस  पर  विचार  करने  से  पूर्व  हस्तशिल्प  बोर्ड  कौर  कपड़ा  उद्योग  की  राय  मांगी
 गयी  द्

 उस  पर  परीक्षात्मक  रूप  से  क्या  निर्णय  किये  कौर

 उनको  किस  प्रकार  कार्यान्वित  जायगा  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 at

 हां

 शौर  परिचयात्मक  रूप  से  किये  गये  निर्णय  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (१)  हाथ  की  छपाई  उद्योग  का  राष्ट्रीय  श्रथंव्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  स्थान  है  भ्र ौर

 नात्मक  उपायों  द्वारा  इसकी  प्रतियोगिता  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाने  में  इसकी

 नकाम  सहायता  की  जानी

 मूल  अंग्रेजी  में

 *Anionic  Emulsifiers

 *Cationic  Emulsifiers
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 (२)  मिलों  में  हाथ  की  छपाई  के  लिए  ७४५४.  १  area  गज  की  वर्तमान  सीमा  को

 स्थिर  कर  देना  चाहिए  कौर  वर्तमान  श्रीयंत्र  में  वृद्धि  करने  की  प्रार्थना  को  प्रोत्साहन

 नहीं  देना  चाहिए

 (३)  छपाई  की  मशीनों  के  साथ  मशीन  पर  काम  करने  वालों  को  भी  कपड़ा  नियंत्रण

 रादेश  के  सम्बन्धित  के  भीतर  लाना  चाहिए  शौर  जैसा  कि  मिलों के

 मामलों में  उन्हों  were  दिया  जाना  चाहिए  |

 (४)  हाथ  की  छपाई  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  निधि  दी  जानी  चाहिए  ।

 २.  यह  बात  देखने  के  लिए  कि  इन  नियों  को  किस  प्रकार  उत्तम  रूप  से  क्रियान्वित किया

 सम्बन्धित  संगठनों  द्वारा  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कर्म भारित  कर्मचारी

 1१०८०.  श्री  तंगामणि  :  कया  अम  श्र  रोजगार मंत्री  ६  १९४५९ के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ३१३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शभ्रक्तूबर
 नवम्बर  १९५६  में  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  द्वारा  प्रत्येक  डिवीजन  के  अनुसार

 कितने  कर्म भारित  कर्मचारियों  को  रोजगार  दिया  गया
 ?

 पश्म  उपमंत्री  ‘ (att  आबिद  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ev  डिवीज़न  हैं  ।

 इस  निभा  में  प्रयोग  महीने  में  काम  पर  लगाने  गये
 कर्मभारित  कर्मचारियों की  संख्या  निम्न

 प्रकार है  :

 नवम्बर सितम्बर

 PERE  FaKE  PeNE  ZENE  PeKE

 ११,५०  28, R9E  22, R20  ११,५८६  82,488

 हिमाचल  प्रदेश  में  गन्दी  बस्तियाँ  हटाना

 १०८१.  श्री  क्या  श्रीवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  गंदी  बस्तियां  हटाने  के  लिए  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  कितनी

 धनरादि नियत की गई नियत  की  गई

 कितनी  योजनायें  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  श्र  ये  कहां-कहां पर  कार्यान्वित

 की

 अरब  तक  कितनी  योजनायें  कार्यांवित  की  जा  चुकी  हैं  औसतन उन  मैं  से  प्रत्येक पर  कितनी

 धन  राशि  व्यय  की  गई  है
 ?

 श्रावास  ae  संभरण  उपमंत्री  कु  ०  चन्दा )  से  हिमाचल
 प्रदेश  द्रास  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  गंदी  बस्तियों  की  सफाई  के  wat  तक  कोई  कार्यक्रम
 प्रारम्भ  नहीं  किया है

 ait  में

 +Work-charged  staff



 Revo  लिखित  उत्तर  १४  ReKo

 पोटाशियम  परमैगनेट

 Posy.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  देश  में  पोटाशियम  परमेंगनेट  की  कुल  ave  खपत  कितनी  wk

 इस  में  से  देश  में  कितना  उत्पादन  किया  जाता  है  कौर  इसका  किस  संसाधन से  उत्पादन

 किया  जाता  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  लगभग  Yo  टन  प्रति  वर्ष  ।

 इस  समय  देश  में  सुगठित  रूप  से  कुछ  भी  पोटाशियम  परमैगनेट  का  उत्पादन  नहीं

 होता  ।

 तथापि  उद्योग  कौर  SEXY  के  अ्रधीन एक  साथ  को
 ००  टन  प्रति  वर्ष  उत्पादन  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है  कौर  वे  इस  वर्ष  के  अन्त  तक

 उत्पादन  करना  कर  देंगे  ।  एक  अर  योजना  विचाराधीन  है  ।

 मशीनों का  निर्माण

 Fon.  कवि  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 २  QEUR F Tarifa कें  प्र तारांकित

 प्रदर  संख्या  VER  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दुर्गापुर  में  सीमेन्ट के  कारखाने

 की  खनन  सम्बन्धी  पानी के  बायलर  प्रदान  बेसल  के  निर्माण के  कारखाने

 स्थापित  करने  में  अरब  तक  कौर  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्री  सुभाष  २  Faye  को  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  ७६  ३

 का  उत्तर  दिये  जाने  के  बाद  से  दुर्गापुर  में  मशीनों  का  निर्माण  करने  के  कारखाने  स्थापित  करने  के

 बारे  में  परिस्थितियों  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  ड्रा  है  ।  प्रगति  निर्धारित लक्ष्य  के  प्रसार

 हो  रही हैं  ।  \

 बम्बई के  लिये  भारी  उद्योग

 1१०८४  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  बम्बई  में  दोनों  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने

 के  लिए  निर्धारित  भारी  उद्योगों  को  योजना  की  बाकी  श्रीराम  में  स्थापित  किया  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मसनूआत  ट्राम्बे  में  एक  उवेरक  संयंत्र  के

 प्राथमिक  तैयारियां की  जा  रही  हैं  ।  पिम्परी  एंटीबायोटिक्स  फैक्टरी  के  विस्तार  का  कार्य  आरम्भ

 किया जा  चका  है

 लोह  वयस्क का  निर्यात

 1१०८५.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९४५८  से  १९६०  तक  श्री  तक  बेरिकेड्स

 serears  सौर  a
 पतन

 से  फिरने
 पैर-भ्रामक  का  निर्यात  किया

 a



 २४  १८८१  Bove ह

 उपरोक्त  में  इन  पत्तनों  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  दारा  किन  देशों  को

 लौह-वयस्क का  निर्यात  किया  गया  है  ,

 (7)  उपरोक्त  अवधि  में  इन  पत्तनों  से  निर्यात  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  को  कितनी

 झाय  हुई  ;  \

 उपरोक्त  अवधि  में  इन  सब  पत्तनों  पर  निर्यात  के  लिये  सुविधायें  बढ़ाने  में

 कितना  घन  ad  किया  गया  है  ;

 क्या  इन  पत्तनों  पर  निर्यात  सुविधायें  बढ़ाने  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  कुछ
 धन  aq  करता

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  से  (7)  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  परिशिष्ट २,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ६१]

 (=)  नहीं  ।

 रंगों  शौर  रसायनों का  आयात

 श्री  नागी  रेड्डी  :
 Tonk.

 श्री  वासुदेवन नायर  :

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १५  १९४५९  के  अतारांकित  wey  संख्या  Cvye

 के  उत्त  र  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी  कर  ली

 गई  है  कि  geue a से  १९४५८ तक  रंगों  और  रसायनों  के  आयात  के  लिए  इम्पीरियल  केमिकल

 इंडस्ट्री  लिमिटेड  को  भौर  पांच  सर्वोच्च  atat  को  कितने  मूल्य  के  लाइसेंस  दिये  गये  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :  हां  ।  निम्नलिखित २  विवरण

 संलग्न हैं

 विवरण  संख्या  १:  जिसमें  १९४५६  से  Rees

 की  साइसेंस  की  अवधि  के  लिये  क्रम  संख्या  BRB L/A  के  भ्रमित वाले
 रसायनों  के  श्रायातकें लिये  पुराने  झ्रायातकों  की  श्रेणी  के  अधीन  इम्पीरियल

 केमिकल  इन्डस्ट्रीज  कौर  अन्य  सर्वोच्च  सार्थों  को  दिये  गये  लाइसेंसों  के  बारे  में

 बताया  गया  है  परिशिष्ट  २,  श्रनुबन्घ  संख्या  ६२]

 विवरण  संख्या  २:  जिसमें  १९५६  से  श्रप्रैल-सितम्बर  १९४५८  तक  की

 लाइसेंस  की  भ्र वधि  में  क्रम  संख्या  R—3e/y  के  अधीन  ary  रसायनों

 के  and के  लिये  शभ्रायातकों को  छोड़  इम्पीरियल  केमिकल

 इंडस्ट्रीज़  अन्य  सर्वोच्च  भायातकर्त्ताश्रों  को  दिये  गये  लाइसेंसों  के  बारे

 में  बताया गया  है  दिखाय  परिदिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 विवरण  संख्या  frat  १९५६ .  से  ®eXs

 तक  की  लाइसेंस  की  अवधि  में  क्रम  संख्या  कें  adit  खाने  वाले

 रंगों  के  प्रख्यात  के  लिये  पुराने  श्रायातकर्ताश्रों  की  श्रेणी  के  अधीन  इम्पीरियल

 केमिकल  इन्डस्ट्रीज  ak  wa  सर्वोच्च at  को  दिये  गये  लाइसेंस के

 बारे  में  बताया  गया  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या
 ६२]

 मल  भ्रंग्रेजी  में



 Qete  लिखित  उत्तर  years,  १९६०

 दलाई  लासा

 रघुनाथ  सिह  :

 1१०८७.  ५  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दलाई  लामा  उनके  ay  TE
 भारत  में  १९५४  में  ठहरने  शौर  REGO  में  उनके  दौरे  के  कार्यक्रम

 के  लिये  कितना  घन  खच  किया

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  भश्रप्रेल  से

 LENS  तक  दलाई  लामा उनके  दल  के  ठहरने  पर  ४,  FR QUY. WE ve  रुपये  की  राशि  खर्च

 की  गयी

 २.  जहां  तक  RE KO  में  उनके  दौरे  का  सम्बन्ध  वास्तविक  खर्च
 का  पता  नहीं  है  क्योंकि  ait  राज्य  सरकारों  शर  रेलवे  ars  जिनहें  श्रावक  व्यवस्था

 करने  को  कहा  गया  बिल  प्राप्त  नहीं  हुए  तथापि  यह  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि

 इस  पर  लगभग  $0,000  रुपये का  ज  होगा |

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  के  अभिलेख

 1१०८८:
 श्री  राधा  रमण

 थी  श्र०  Ho  तारिक :

 क्या  पान  ना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  अपने  सब  विभागों  को  इस  आशय के  mae  दिये

 हैं  कि  जिन  अभिलेखों  )  पर  वर्ष  के  लियेਂ  लिखा  उन्हें  राष्ट्रीय  भ्रभिलिखागार

 को  निर्देशित  किये  बिना  ही  नष्ट  कर  दिया  जाय े;

 यदि  तो  यह  area  किसी  विशिष्ट  रिकार्डों  के  बारे  में  है  या  सब  प्रकार

 के  रिकार्डों के  बारे  में  ;  कौर

 क्या  सीमान्त  रेखा  सम्बन्धी  रिकार्ड  भी  नष्ट  किये  जाने  हैं  या  ऐसे  मामलों के  लिये

 कोई  आर  निदेदा

 प्रवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  से  निर्दिष्ट

 आदेशों  में  व्यवस्था  है  कि  जिन  फाइलों  पर  at  के  लियेਂ  लिखा  उनको  यदि

 प्रक्रिया  युस्तिका” में में  उल्लिखित  निदेशों  के  अ्रनुसार  नष्ट  करना  है  at  उसके  लिये  राष्ट्रीय

 श्रमिलेखागार का  परामर्श  लेना  श्रावक  नहीं  उन  निदेशों  में  यह  स्पष्ट  है  कि  जिन

 फ़ाइलों  में  ऐसे  महत्वपूर्ण  कागज  जिनमें  इतिहास  के  सामाजिक  या

 आधिक  पहल  के  बारे  में  जानकारी  दी  गई  हो  या  जो  जैविक  झथवा  पौराणिक महत्व  के  हो
 wg  नष्ट  नहीं  किया  जायेगा  ।
 _



 लिखित  उत्तर rv  १८८१  )  RVR े

 शअमरोकी  व्यापार  दिष्ट  मंडल

 1१०८९.  को  अरविंद  घोषाल :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 wat  करेंगे  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  कितनी  अमरीकी  व्यापार  शिष्टमंडलों  ने  भारत  का  दौरा

 किया  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  हमारे  हथकण्डों  श्र  हस्तशिल्पों के

 ने  सुधार  का  सुझाव  देने  के  लिये  एक  अमरीकी  शिष्टमंडल  ने

 १४५८  में  भारत  का  दौरा  किया  था  ।

 मद्रास  कौर  बम्बई  में  छोटे  उद्योगों  सम्बन्धी  म
 ्य

 की

 का  अयोजन  करने  के  लिये  १९४५८  से  १९६०  तक  चार  श्रमरीकी  व्यापार

 faseqsa X wea a eh fear ati ने  भारत  का  दौरा  किया  था

 REKo  में  लगभग  ३६  व्यापारियों  का  एक  दल  स्वयं  देररात  (12600)
 से  भारत  ar

 नेशनल  न्यूज प्रिट  एंड  पेपर  लिमिटेड  नेपानगर

 1१०६०.  श्री  कालिका  हार्ट  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नेशनल  न्यूज प्रिंट  एण्ड  पेपर  face  नेपानगर  के  लेखापरीक्षित  लाभ-हानि

 लेखे  प्रौढ़  सन्तुलन-पत्र के  अनुसार  ३१  ae Co  को  समाप्त  होने  वाले  ज  के  लिये  शुद्ध

 alfa  का  पता  चलता  है  ;  ौर

 यदि  तो  शुद्ध  हानि  की  राशि  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :.  जी  नेशनल  न्यूजिप्रट  एण्ड  पेपर

 लिमिटेड  के  लेखापरीक्षित  लाभ  ak  हानि  लेखे  ate  सन्तुलन-पत्र  के  श्रतुसार  ३१

 PELE
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  ३६,८  २,७५७.  १५  रुपये  का

 शुद्ध  लाभ

 इस  रकम  को  वर्ष  के  रम्भ  में  लाभ  हानि  लेखे  के  %,92,20,65€8  रुपये  के  डेबिट  बैलेन्स

 को  कम  करने  के  लिये  इस्तेमाल  करना  पड़ा  ।

 set  उतन्न  नहीं  होता ।

 श्राकादावाणी  पर  के  लिये
 '

 1१०६१.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :
 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  आकाशवाणी पर  के  लिये  कार्यक्रमों  को  समाज  कल्याण  बोर्ड

 के  बरामदा  से  तैयार  किया  जाता  है  ;

 क्या  इन  कार्यक्रमों  में  से  किसी  में  द्रात्रा्मों  को  भी  भाग  दिया  जाता

 1  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :  नही ं।  ग्रा काश वाणी के

 क्रमों  के  बनाने  में  कार्यक्रम  परामशंदात्री  समिति  द्वारा  परामर्श  मिलता है  परन्तु  वह  समाज  कल्याण

 बोर्ड  के  कार्यों  पर  भी  ध्यान  देता  है  ।

 विशेष  रूप  से  श्रमजीवी  महिलाओं  कौर  विश्वविद्यालय  विद्यार्थियों

 के  लिये  कार्यक्रमों  में ।
 ——

 मूल  wa  में

 Programme  on  A.I.R.

 423  (Ai)
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 पंजाब में  प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1१०६२. श्री  दलजीत fag  :  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 करेंगे कि  :

 पंजाब  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  जो  प्रविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले
 जाने

 क्या  वे  खोल  दिये  गये  हैं  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 श्रम  उपमंत्री  पितामह  जी

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सुती  कपड़ा

 श्री  श्री  नारायण  दास  :

 Foz.  ५  श्री  राघा  रमण

 श्रीमती  मफीदा  अहमद
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  महीनों  में  कुछ  प्रकार  के  सूती  कपड़ों  का  सम् भरण

 कम  है  ;

 यदि  तो  उन  कपड़ों  के  नाम  हैं  ;
 \

 उनकी  उपलब्धता  पर  कितना  wat  पड़ा

 तथा
 उद्योग

 उपमंत्री  सतीश  :.
 सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है

 अर  (71)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते

 बांस

 न

 1१०६४.
 पद्म  देव

 क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 देश  में  हुक्के  बनान ेके  लिये  g&uy  से  geue  तक  बांस  क़ा  कितना
 किया  गया ;

 क्या  हुक्के  बनाने  में  काम  खाने  वाले  बांस  का  निर्यात  भी  किया  जाता

 यदि  तो  किन-किन  देशों  को  इसका  निर्यात  किया  जाता  ate

 १९५७  से  FENE  तक  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :
 से  हुक्के  बनाने  में  काम  wea  वाले  बांसों

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  अलग  से  उपर
 वध  नहीं  है

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पर्वों  पाकिस्तान  से  विस्थापित व्यक्ति

 1१०६४.  श्री  प्र०  चं०  कया  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य मंत्री  यह  TATA

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अमरीका  की  ae  विश्व  सेवाਂ  ने  पश्चिमी  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  लिये  कल्याण  के  लिये  १०  लाख  डालर  की  लागत  की  एक  पंचवर्षीय  परियोजना  आरम्भ

 करने  के  लिये  सरकार  से  कहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी ;

 इस  योजना  की  क्रियान्विति  में  सरकार  कसे  कौर  कितना  सहयोग  देगी  ?

 तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 नहीं
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लाजपत  राय  दिल्ली

 १०९६.  शी  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लाल  किले  के  सामने  लाजपत  राय  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका  है
 ;

 यदि  तो  यह  कब  पुरा  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  वे  दुकानदार  जिनकी  दुकानें  लकड़ी  की  दुकानों  में  थीं  उक्त  मार्केट  के  तैयार  होने
 पर  के  शल

 पुनर्वास  तथा  aoa  संख्यक-कार्य मंत्री  मेहर  चन्द  :  के
 सेक्टर  १  में  दुकानें  बन  कर  तैयार  हो  चुकी  हैं  ।  सेक्टर  २  में  दुकानों  का  बनवाना  तभी  शरू  होगा

 जब
 कि  वहां  के  मौजुदा  दुकानदार  उस  जगह  को  छोड़  दें  ।

 उनमें
 से  हकदार  दुकानदारों को  इन  दुकानों

 के  बदले  में  दूसरी  जगह  es  तौर  पर  देने  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  ।

 जिन  दुकानदारों को  सेक्टर १  में  स्थायी  रूप  से  दुकानें  एलाट  की  गयी  हैं  वे  उनमें

 गये  हैं  ।  बाकी  हकदार  दुकानदारों  को  अस्थायी  तौर  पर  दूसरी  जगह  जाने  को  कहा  गया  है  प्रौर. वे
 उस  स्थान पर  सेक्टर  २  में  पक्की  दुकानें  तैयार  होने  तक  रहेंगे  |

 टायरों का  आयात

 1१०६७.  श्री  चिन्तामणि  पाणिगय्रहो  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  PEYG-HE  श्र  REYE-Eo  में  श्री  तक  टायरों  का

 आयात  किया  था  ;

 यदि  तो
 इस

 वधि  में  कितने  टायरों  का  श्रॉंयात  किया

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 ‘Church
 World  Service  of  America,
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 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  इस  मात्रां  राज्य-वार  विभिन्न  राज्यों  को  किस  प्रकार

 वितरण  गय

 ज्य  व्यापार निगम  के  पास  इस  समय  टायरों  का  कितना  स्टाक  शर

 वे  उन  का  वितरण  किस  प्रकार  करेंगे
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  केवल

 PEYE-Fo FA  बड़े  टायरों  का  rata  किया  गया  है  |

 ट्यूबों शर  फ्लैपो  के  RQ,  सेटों  का  झ्राडर  दिया  गया  था  जिसमें  से  फरवरी
 PeKo  बेअन्त  तक  ५३४०  सेट  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 कौर  राज्य-वार  वितरण  नहीं  किया  जाता  है  ।
 सम्बन्धित  प्रादेशिक  परिवहन

 प्राधिकार के  मोटर  गाड़ी  पंजीयन  प्रमाणपत्र के  प्राकार  पर  सरकारी  परिवहन  उपक्रमों  वास्तक

 उपभोक्ताओं को  टायर  दिये  जाते  हैं  ।

 R, Xoo  सेट  |

 श्राकादावाणी पर  वार्ताकारों  के  लिय  फोन

 Fok.  श्री हेम  बुरा  :  कया  सूचना शर  प्रसारण  मंत्री  १६  geye H areata के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२५६  के  उत्तर  में  दिये  गये
 MOIS

 ही
 leet  at

 पटल  पर  रखें  गये

 एक  विवरण  के  sere  मे

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  रेडियो  पर  वार्ता  प्रसारित  करने  के  लिये  फीस  निर्धारित  करने  में  कौन

 पर  ध्यान  दिया  जाता  है

 वार्ता  का  स्वरूप  निर्धारित  करने  में  किन  बातों  पर  विचार  किया  जाता

 प्रयास  are  निर्धारित  सिद्धान्तों  को  कहां  तक  अ्रपनाया  जाता  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  वार्ता  के  लिये  भुगतान  निर्धारण  करने  के
 लिये  जिन  पहलु झ्र ों  पर  ध्यान  दिया  जाता  वे  हैं  :  वार्ता  के  विषय  के  बारे  में

 वक्ता  की  प्रसारण  संबंधी  उन  के  ate  ate  काय  क्रम  जिसमें  वार्ता  रखी  गई

 सामान्य  अथवा  fase  श्रोता  कार्य  क्रम  जैसे  स्कूलों  ate  औद्योगिक करें  चोरियों

 (@)  वार्ता  का  विषय  विभिन्न  विषयों  पर  कार्यक्रम  की  श्रावश्यकता को  देखते  हुए

 निर्धारित  किया  जाता है  ।  विषयों  के  बारे  में  मुख्य  बातें  दी  जाती  हैं  जिन  के  ब्योरे  सम्बन्धित  स्टेशन

 डाइरेक्टर द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।

 इन  मामलों में  जैसा  ऊपर  कहा  गया  स्टेशनों को  निर्धारित  सामान्य  सिद्धान्तों  के

 बारे में  निर्णय  करना  स्टेशनों च्  काय  करना  होता  है  |  कौर  उन  को  दी  जाने  वाली  फीस
 र  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 पिल  wis  में
 Giant  Tyres
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 सिलहट के  लिय  वीसा

 1
 श्री से  ०  ०  मेहदी  PS

 : fag  भदौरिया

 क्या  गाना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ढाका  स्थित  उप  उच्च  आयोग  के  कुछ  अघिकारियों  को  हाल  में  सिलहट  जानें  की

 अनुमति नहीं  दी  श्र

 यदि  तो  क्यों  ate  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fot  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :

 ढाका  स्थित  हमारे  fara  ने  हमारे  प्रचार  फिल्म  आपरेटर शर  दफ्तर  के

 एक  चपरासी के  लिये  वीसा  के  लिये  प्रार्थना  की  थी  ताकि  वें  सिलहट  में  ५  १९६०

 से  एक  सप्ताह  तक  होने  वाली  स्थानीय  प्रदर्शनी  में  भाग  ले  सकें  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  के  पारपत्र
 अधिकारी ने  पारपत्रों  को  १०  दिन  रख  कर  लौटा  दिया  कौर  बताया  कि  सुनामगंज  में  हो  रही  किसी

 भी  प्रदर्शन  की  जानकारी  उनके  कार्यालय  को  नहीं  इस  कारण  वह  उस  स्थान  के  लिए  वीसा  देने

 पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ।  तत्पश्चात  हमारे  निदान  ने  ढाका  में  गह  विभाग  से  कहा  ।
 ४

 १९६०  को  मध्याह्लौपरान्त  उसने  बताया  कि  प्रवेशपत्र  पाकिस्तान  सरकार  को  बताये  बिना  नहीं  दिये

 जा  सकते  |

 भारत  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  है  ।

 नफा  के  कार्यालयों  का  स्थानान्तरण

 1११००.  श्री  प्र०  चे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेफा  के  अधिकांश  कार्यालयों  को  शिलांग  से  हटाकर  सुबनसिरी

 डिवीज़न  में  जिरो  स्थान  पर  ले  जाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  श्र

 इसके  क्या  कारण  है ं?

 पं प्र बान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेफ़ा  के  प्रशासन

 के  लिए  झा साम  के  राज्यपाल  के  अधीन  एक  पृथक  aga  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ।  इसका

 मुख्यालय  दिलाने  में  होगा  फिर  भी  ag  उचित  समझा  जाता  है  कि  मुख्यालय  यथाशीघ्र  नेफ़ा  के  किसी

 अन्दरूनी  भाग  में  स्थित  किया  जाये  ।  सुबनसिरी  सीमान्त  डिवीज़न में  जिरो  स्थान  पर  आयुक्त

 कार्यालय  खोलने  की  संभावना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  वहां  स्थान  उपलब्ध  है  तथा  आसानी

 से  वहां  पहुँचा  जा  सकता  है  ।

 कोई  निश्चित  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  कौर  मामला  विचाराधीन  है  ।

 (77)  प्र कास नात्मक  सुविधा  के  लिए  यह  उचित  है  कि  प्राजक्ता  का  मुख्यालय  उसके
 शिकार में  हो ।

 ea  es

 faa  wait  में
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 उज्जैन  से  सहकारी  श्रीद्योगिक  बस्ती

 1११०१.  श्री ब्र  बरुआ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उज्जैन  में  सहकारी  प्रौद्योगिक  बस्ती  बन  रही  है
 ;

 यदि  तो  कब  ate  उसकी  शभ्रनुमानित  लागत  कया  है
 /

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  श्रीमन्‌  |

 उज्जैन
 की

 औद्योगिक  बस्ती  का  शिलान्यास
 २७  Reco  को  किया  गया

 उज्जैन  की  भारत  इंडस्ट्रियल  कापरेटिव  सोसाइटी  लि  ०  औद्योगिक  बस्ती  बना  रही  है  उस  से

 प्राप्त  सूचनानुसार  इसकी  अनुमानित  लागत
 २२.५

 लाख  रु०  है
 ।

 चमड़ा  कारखानों  सें  बचा  खुचा  सामान

 1११०२.  श्री  प्र०  चं०  बुरा  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 चमड़ा  कारखानों  में  प्रति  ae  कुल  कितना  अनुमानित  सामान  बेकार  जाता  है  ;

 क्या  उप-उत्पादों  में  बचे  खुचे  सामान  का  उचित  उपयोग  करने  की  सरकार  की  कोई

 योजना ;

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :
 चमड़ा  श्र  चमड़ा  की  वस्तु  अधिकतर  छोटे

 पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योग  क्षेत्रों में  बनती  हैं  ।'  चमड़ा  उद्योग  में  बेकार  होने  वाले  सामान

 का  ठीक  नहीं  लगाया  जा  सकता
 ।

 चमड़े  के  उप-उत्पादों  तथा  चमड़े  की  aq  का  प्रयोग

 होता  इस  कारण  यदि  कुछ  सामान  faery  होता  है  तो  वह  नाममात्र  को  होता  है  ।

 ate  प्रश्न के  भाग  के  उत्तर की  दृष्टि  से  ये  प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं  होते  |

 भारत  मं  विदेशियों के  चाय  बागान

 1११०३.  श्री  सिह  भदौरिया
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 देश  में  विदेशियों  के  कितने  चाय  बागान  हैं  ;  ak

 उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  उपमंत्री  सतीक्ष  8-3 PERE  को  स्टिंग

 कम्पनियों  के  चाय  बागानों  की  ४१८  है  श्र  विदेशी  प्रबन्ध  के  बाघिन  रुपया  कम्पनियों  के
 बागानों की  संख्या  १९९  थी  ॥

 द्वारा  प्रवर्धित  रुपया  कम्पनियों  के  उत्पादन
 स्टडीज  कम्पनियों  का  विधिक  उत्पादन  लगभग  EAC)  ५  करोड़  पौंड  है  ।  विदेशियों

 ह  के  पृथक क  ७  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।

 faa  ais  में

 tWaste  from  leather  industry.
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 पुनर्वास  मंत्रालय  के  अधीन  कार्यालयों  के  कर्मचारी

 Ro  थी  अर्जुन  fag  भदौरिया  :

 श्री  Ho  Bo  मेहदी

 कया  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के

 अधीन  अलग  अलग  कार्यालयों  के  कितने  कितने  राजपत्रित  अधिकारियों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को

 2&g0 F aay में  सेवा  से  हटाने  के  नोटिस  दिये  गये  हैं  ?

 तथा
 अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  एक  विवरण  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  परिदिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारी

 श्री  भक्त  दोन
 RYoy.

 श्री  go  मधुसुदन राव  :

 श्रम  और  रोजगार  २२  १९६०  के  तारांकित संख्या  VEE के  उत्तर

 नके  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारियों  की  मांगों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिये

 गये  पच्चाट  की  मुख्य-मुख्य बातें  कया  हैं  ;  कौर

 उन
 निर्णयों  को  छावनी  बोर्डों  से  लागू  कराने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  ट्रिब्यूनल का  फैसला  भारत  सरकार के

 राजपत्र दिनांक  ४  ६  १६६ ०  में  प्रकाशित हो  गया  था  ।  इसकी  प्रति  लोक  सभा  पुस्तकालय

 में  उपलब्ध है  ।

 १९४७  के  प्रौद्योगिक  विवाद  कानून  की  घारा  १७ए  के  अनुसार फैसला  प्रकाशन  के

 जायेगा  |  ह

 med

 स्थगन  प्रस्ताव

 कमान्डर  नानावती को  सजा  का  निलम्बन

 farmer  महोदय  :  मुझे  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  जो  इस  संबंध  में  है

 नानावती  जो  श्रतिनृशंस  झपराध  के  लिए  अपराधी  ठहराया  गया  सजा
 का

 बम्बई

 के  राज्यपाल  ने  सजा  को  निलम्बित  किया  है  ।  कया  प्रधान  मंत्री  को  इस  संबंध  में  कुछ  कहना  है
 ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  उठे

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  चर्चा  की  भ्र नुम ति  नहीं  देता  हूं  ।  यह  राज्य
 का

 मामला
 राज्यपाल

 के  कृत्य का  मामला

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हेम  ae  यह  राज्य  का  मामला  नहीं  हो  सकता
 |

 यह  संविधान के  उल्लघंन

 का  मामला  है  ।  विधि  की  निगाह  में  सभी  व्यक्ति  बराबर हैं  ।

 teat  पहनती
 :  मेरा  एक  औचित्य प्रदान  यह  एक  सामान्य  बात  है  कि

 राज्यपाल  के  कृत्य  पर  सभा  में  चर्चा  की  जायें  ।  न्यायालय  के  का  निलम्बित  करना

 का  दया  अधिकार है  ।

 श्री  त्यागी  :  दया  की  कोई  सवाल  नहीं  है  ।

 श्री  सहमति  :  राज्यपाल  के  कृत्य  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |  मेरा  निवेदन  है

 कि  श्राप  मामले  को  आगे  न  बढ़ने  दें  ।

 treat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  इस  प्रस्ताव के  भ्रौचित्य  पर

 विचार  करना  आपका  काम  है  पर  उपरिदर्शी  रूप  से  यह  मामला  इस  सभा  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।  फिर

 मैं  समझता  कि  इस  असामान्य  बात  पर  माननीय  सदस्य  चिन्तित  होंगें  ।  इस  बारे  में  मैं  तथ्यों  को

 सभा  के  सामने  रखता  हूं  ।

 सभा  को  पता  है  कि  कमांडर  नानावती  पर  काफी  समय  तक  मुकदमा  चलता  रहा  जूरी

 के  बहुमत  द्वारा  उन्हें  नहीं  माना  गया  ।  उसके  बाद  जज  ने  मामले  को  उच्च  न्यायालय

 भेज  दिया  are  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  कि  उनके  विरुद्ध  जो  आरोप  उनके  लिये  वह

 अपराधी है  ।  यद्यपि  उच्च  न्यायालय  ने  नानावती  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  वह  एक  योग्य  कमांडर

 पर  उन्होने  यह  भी  कहा  है  कि  फिर  भी  कानून  की  व्यवस्था  का  पालन  होना  ही  चाहिये  ।  स्पष्ट

 है  कि  कानून  की  व्यवस्था  का  पालन  तो  होना  ही  चाहिये  बम्बई  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार

 कोई  बात  या  उसका  कोई  काम  कानून  के  रास्ते  में  बाधक  नहीं  बननी  चाहिये  ।  यह  बात  तो  विवाद

 की  है  ही  इसे  हम  मानते  है  कौर  किसी  भी  सरकार  का  ऐसा  कोई  भी  इरादा  नहीं  था  कि  बम्बई

 उच्च  न्यायालय  या  उसके  जजों  के  प्रति  किसी  प्रकार  का  असम्मान  प्रकट  किया  जाये  ।

 १०  मारे  की  शाम  को  या  रात  को  मुझे  पता  लगा  जब  कि  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  जजों

 ने  अपना  लगभग  पुरा  निर्णय  दे  दिया  T——fa  कमांडर  नानावती  के  कुछ  प्रतिनिधि  बम्बई  सरकार

 के  किसी  प्रतिनिधि  से  मिले  हैं  कौर  उन्होंने  उन्हें  बताया  हैं  कि  वे  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  में  लाने

 का  विचार  कर  रहे  हैं  इसके  लिये  वे  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  अनुमति  लेने  जा  रहे  हैं  ।  उन्होंने

 कार  के  प्रतिनिधि  से  ate  की  कि  जब  तक  कपिल के  आवेदन  पत्र  पर  विचार  न  हो  जाय  तब  तक

 के
 लिये

 सजा  निलम्बित  कर  दी  जाय  ।  इसमें  केवल  कुछ  समय  कुछ  दिनों  की  बात  थी  ।  बम्बई

 सरकार  के  प्रतिनिधि  ने  उन्हें  बताया  कि  यह  एक  ओसामा  बात  थी  कौर  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  राय  लेनी  पड़ेगी  ।  उन्होंने  नानावती  के  प्रतिनिधियों  से  कहा  कि  वे  केन्द्रीय सरकार  के  पास

 यें  ।

 वे  लोग  मेरे  जैसा  कि  मैँ  बता  चुका  १०  तारीख  की  शाम  को  यह  एक

 कानूनी  मामला  था  कौर  मैं  नहीं  जानता  था  कि  इसमें  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  मैंने  उनसे  कहा

 कि  वह  विधि  मंत्री  से  मिलें  ।  मैंने  स्वयं  विधि  मंत्री  से  सम्पकं  स्थापित  किया  उनसे  निवे  दन  किया

 कि  वह  इस  मामले  को  देख  कर  मुझे  राय  दें  ।  विधि  मंत्री  ने  उस  मामले  पर  विचार  किया  a  अगले
 दिन  ११  मार्चे  को  सुबह  या  दोपहर  के  लगभग  मेरी  उनसे  बात  भी  हुई  ।  विधि  मंत्री  ने  कहा  कि  वे  लोग

 ————  oe उच्चतम  न्यायालय  में  कपिल  करने  जा  रहे  हें  |
 अतः  यह  मामला  श्रपील  की  के  लिये  उच्च

 प्रंग्रेजी  में
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 न्यायालय  के  सामने  जायेगा  ।  नानावती  को  नौसैना  की  हिरासत  में  रखने  का  समय  बढ़ाया  जाय

 नहीं  इस  प्रश्न  पर  बम्बई  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  ही  विचार  करेगा  क्यों  कि  उन्होंने

 सेना  की  हिरासत  में  रहने  का  मूल  आदेश  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  ही  दिया  था  शौर  वही  इस  प्रदान

 पर  विचार  करेगा  |  सवाल  fas  उस  अवधि  का  था  जो  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  तथा  अपील

 की  अनुमति  के  श्रावेदन  पत्र  पर  निर्णय  होने  के  बीच  की  है  ।

 मुझे  बताया  गया  कि  यदि  कमांडर  नानावती  को  इस  wate  के  लिये  जेल  भेज  दिया

 तो  नौ  सेना  के  नियमों  के  इस  बात  का  उनके  भविष्य  पर  बुरा  प्रभाव  पढ़ेगा  |

 जो  भी  झ्रन्तिम  निर्णय  उसका  पालन  तो  किया  ही  जायगा  ।  पर  इस  बीच  की  वधि  में  इस

 बात  की  गुंजायश  थी  कि  शायद  उपरोक्त  बात  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  न  किया  जाता  ।  विधि

 मंत्री  ने  हमें  राय  दी  कि  जब  तक  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  कपिल  करने  की  अनुमति  मांगने  के

 दन  पत्र  पर  निर्णय  न  हो  तब  तक  सजा  की  कार्यान्वित  को  निलम्बित  करने  के  लिये  संविधान  के

 इस  उपबन्ध  का  इस्तेमाल  करना  बिल्कुल  उचित  होगा  |  मैं  उनकी  बात  से  सहमत  हो  गया  |  मेंने

 बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  से  टेलीफोन  पर  बात  की  श्र  मैंने  उन्हें  बताया  कि  इस  मामले  में  हमारी  यह

 राय है  कौर  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हें  ।  मैंने  राज्य  पाल  को  भी  टेलीफोन  किया  a  उनको  बताया

 कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  से  बात  व  परामर्श  करें  ।

 इस  बात  की  पुरी  जिम्मेदारी अपने  ऊपर  लेता हूँ  ।  मुख्य  मंत्री  ने  हमारी  राय  मान  ली  तौर

 उन्होंने  राज्यपाल  को  सारी  बात  समझा  दी  |  उसके  बाद  राज्यपाल  ने  वह  आदेश  निकाला

 देश  निकालने  की  जिम्मेदारी राज्यपाल  की  मुख्य  मंत्री  की  राय  पर  ।  पर  वास्तव  में  राय  हमने

 दी  थी  उस  बात  को  स्वीकार  करना  या  न  करना  उन  पर  था  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारा  यह  काम

 संविधान के  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 सवाल  किया  जा  सकता  है  कि  यद्यपि  यह  संविधान  की  सीमा  के  भीतर  पर  क्या  ऐसा  करना

 उचित  था  ।  मेरा  कहना  है  कि  यह  बात  निर्विवाद  है  कि  यह  काम  वैधानिक  तथा  संवैधानिक  था  ।  पर

 हमारे  इस  काम  के  औचित्य  के  सम्बन्ध  में  सभा  में  विवाद  उठाना  कहां  तक  उचित  मैं  नहीं

 जानता ।  इसीलिये  मेंने  ये  तथ्य  सभा  के  सामने  रखे  हं  |  हमने  उन्हें  राय  दी  थी  कि  उच्चतम  न्यायालय

 में  अपील  करने  की  अनुमति  मांगने  के  श्रावेदन  पत्र  पर  होने  तक  के  समय  के  लिये  सजा

 लम्बन  किया  जाय-इसका  मतलब  मैँ  ठीक  ठीक  तो  बता  सकता  कि  इसमें  कितने  दिन  कि  यह

 कुछ  ही  दिनों  की  बात  थी  ।  उसके  बाद  यदि  अरपिल  स्वीकार  हो  तो  मामले  पर  उच्च  न्यायालय
 व  उच्चतम  न्यायालय विचार  करेंगे  ।  उस  समय  नानावती  को  नौसेना  की  हिरासत  में  रखने  की

 अवधि  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  अपने  मूल  को  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  उच्च  न्यायालय  या

 तम  न्यायालय  विचार  करेंग  ।  मैं  नहीं  बता  सकता  कि  वह  कया  निर्णय  करेंगे  ।  पर  हमारा  कार्य  तो  इस

 थोड़े  से  समय  के  सम्बन्ध  में  था  ।  हमने  राज्यपाल  द्वारा  निकाले  गये  आदेश  को  भ्र भी  देखा  नहीं  है  ।

 मैं  श्रभी  ठीक  ठीक  नहीं  कह  सकता  कि  उसमें  क्या  कहा  गया  है  ।  पर  हमारा  इरादा  तो  सिर्फ

 यही  था  झर  उनके  आदेश  में  जो  कुछ  भी  कहा  गया  वह  इसी  को  पुरा  करने  के  लिय  कहा  गया

 होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  कायें  झसंवैधानिक  नहीं  है  प्रौढ़  जिन  परिस्थितियों  में  यह  कार्य  किया  गया

 वह  ठीक  है  न्यायिक  प्राधिकार  के  प्रति  किसी  प्रकार  का  सम्मान  प्रकट  करने  का  कोई  प्रदान
 | नहीं 2

 पूश्रथ्यक्ष
 ragtea

 :
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यपाल  को  राय  देने  का  क्या  भ्रौचित्य  है  ?

 मिल  ait  मे
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 केन्द्रीय  सरकार  मुख्य  मंत्रियों  से  निरंतर  सम्पकं  बनाये  रखती  है
 ।

 मामला  हमारे  पास  मुख्य  मंत्री  वारा  अ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  भेजा  गया  था  ।  हमने  उनको

 पाय दे  दी  1

 महोदय  :  यदि  यह  एक  ए  सा  मामला  है  जिस  पर  संविधान  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय

 कार  राय  दे  सकती  तो  मुझे  इस  बात  पर  विचार  करना  होगा
 कि  चर्चा की

 दी  जाय  या

 नहीं  ।  मैं  उन  सभी  बातों  पर  चर्चा  की  अनुमति  दे  सकता  हूँ  जिनके  लिय  केन्द्रीय  सरकार  उत्तरदायी  हो  ।

 जिन  मामलों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  उत्तरदायी  न  उनके  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  अ्रनुमति  देना  ठीक

 नहीं  होगा  ।

 श्री  मिलती  ने  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाया  है  ।  उन्होंने  मेरा  ध्यान  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १६१

 झोर  आकृष्ट  किया  है  ।  अनुच्छेद  १६१  के  घिन  राज्यपाल  को  क्षमा  करने  का  अ्रधिकार  यह

 राय  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मुख्य  मंत्री  द्वारा  मांगी  तथा  उन्हें  दी  गयी  थी  ।  संविधान  के  राज्यपाल
 ने  हस्ताक्षर  करके  दण्ड  को  निलम्बित  किया  है  कौर  अनुच्छेद  १६ १  के  ly  उन्हे  ऐसा  करने  का

 कार है  ।

 सामान्य रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  राय  देने  की  जरूरत  नहीं  थी  शर  राज्यपाल को

 ही  ag  कार्य  करना  चाहिये  था  क्यों  कि  वह  राज्य  के  प्रधान हें  ।  मैं  विधि  मंत्री  से  पूछता  हूं
 कि

 संविधान  के  किस  श्रनुच्छे  द  के  rely  केन्द्रीय  सरकार  को  राय  देने  का  अधिकार  है  ।

 विधि  मंत्री  to  कु०
 :  संविधान

 के  अनुच्छेद  २५६  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 राज्यों  के  प्रशासकीय  सम्बन्धों  की  व्यवस्था  है  इसी  अनुच्छेद  के  अंतगर्त  राज्यों  के  मामले में  केन्द्र

 के  संवैधानिक  अधिकारों  का  क्षेत्र  उन  पर  लागू  होता  है  ।  इसी  उपबन्ध  द्वारा  दिये  गये  अधिकारों  का

 प्रयोग  केन्द्र  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  करता  है  राज्यों  को  उन्हें  मानना  पड़ता  है  ।  पर  इस  राय  का

 मामला  उस  अनुच्छेद  के  अधीन  नहीं  भ्राता  ।  यह  एक  ऐसी  राय  है  जो  राज्यों  तथा  केन्द्र  के  दैनिक

 कार्य  संचालन  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  रूप  से  दी  जाती है  ।

 fat  राजेन्द्र  सिह  )  कया  संविधान  में  इसकी  अनुमति  है
 ?

 शो  Fo  सेन
 :

 जब  तक  कि  संविधान  में  कोई  निषेध  न  तब  तक  मैं  समझता  हूं  कि  यह

 कोई  संवैधानिक  शभ्रनौचित्य  नहीं  है  कि  प्रधान  मंत्री  या  गुह  कार्य  मंत्री  या  केन्द्रीय  सरकार  किसी  ऐसे

 मामले  पर  राय  दें  ,  जो  कि  पुर्णतः  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  का  मामला  हो  ।  यह  राज्य  का  काम  है  कि  वह

 उस  राय  को  माने  या  न  माने  यदि  यह  राय  संविधान  के  भाग  ११  के  अध्याय २  के  अधीन दी गई दी  गई  होती

 तो  राज्य  को  यह  अधिकार  न  होता  कि  वह  उसे  चाहे  माने  चाहेन  माने  ।  राज्यों  के  प्रवेश  विषयों  के

 मामलों  जो  कि  पूर्णतया  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  ard  जैसे  शिक्षा  तथा  सत्य  अनेक  मामले

 जिनके  बारे  में  राज्य  को  पूर्ण  कार्यकारिणी  अधिकार  होते  केन्द्र  लगातार  तथा  व्यापक रूप  से  पति

 राय  देता  हैं  |  राज्य  उस  राय  को  माने  या  न  माने  यह  उसकी  इच्छा  की  बात  है  ।  यह  तो  राज्य  के

 मान्य  काय  के  सम्बन्ध  में  राज्य  ने  केन्द्र  की  राय  मांगी  थी  ।  प्रधान  मंत्री  ने  यह  बात  अच्छी  तरह  जानते

 ga  कि  राज्य  सरकार  उनकी  राय  को  माने  या  न  राय  दी  थी  ।  पर  इस  मामले  में  राज्य

 सरकार  ने  उनकी  बात  मान  ली  ।  वे  चाहते  तो  उनकी  राय  को  न  मानते  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  कोई

 बात  नहीं  हैं  कि  प्रघान  मंत्री  राज्य  के  क्षेत्राधिकार में  पड़ने  वाले  किसी  मामले  पर  भ्र पनी  राय  न  दें
 सकें  ।  में  समझता  हूँ  कि  वह  दिन  कभी  भी  नहीं  जब  केन्द्र  राज्यों  को  राय  देने  से  इन्कार

 करेगा

 पाल itt  में
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 poreey 3  महोदय  :  केन्द्र  ने  जो  राय  दी  है  वह  अनुच्छेद  RAG  के  अधीन  दिये  गये  किसी  विदेश

 के  समान  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  हक  था  कि  वह  राय  दे  या  राय  न  दे  उसी  तरह

 सरकार  को  भी  अघिकार  है  कि  वह  केन्द्र  की  राय  को  माने  या  न  माने  ।  यदि  अनुच्छेद  २५६  के

 निदेश  के  रूप  में  राय  दी  गयी  तो  राज्य  को  मानना  झावइ्यक  होता  शर  उसे  न  मान  ने  पर  यह

 समझा  जाता  कि  वहां  संवैधानिक  व्यवस्था  भंग  हो  गयी  है  आपातकालीन  शक्तियों  का  प्रयोग

 किया  जा  सकता  था  माननीय  विधि  मंत्री  के  वक्तव्य  से  स्पष्ट  है  कि  जो  राय  दी  गयी  यह

 अनुच्छेद  २५६  के  अधिकारों  के  अधीन  नहीं  दी  गयी  है  ।

 केन्द्र  ने  स्वेच्छा  से  यह  राय  दी  है  ।  वह  चाहता  तो  राय  न  देता  ।  इसी  तरह  राज्य  भी  चाहता

 केन्द्र  की  राय  न  मानता  |  राज्य  चाहता  तो  राय  न  मांगता--उसे यह  भी  afar  हैं  ।

 ऐसी  स्थिति  में  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इस  सभा  में  हम  राज्यपाल  के  ऊपर  महाभियोग चला

 सकते  जबकि  राज्यपाल  राज्य  का  प्रधान  है  कौर  राज्य  में  वहां  का  विधान  मंडल  है  ।  मेरा  विश्वास

 है  कि  ag  मामला  इस  सभा  के  विचार  का  नहीं  है  ae  सभा  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लियें
 समे  नहीं है  ।

 शनी  हेम  बरुआ  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  इस  बात  की  जिम्मेदारी  aaa  ऊपर  लेते  हैं  ।

 महोदय  :  चूंकि  इस  तरह  की  बातों  से  उलझनें  पैदा  होती  में  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  इस  प्रकार  अनौपचारिक  परामर्श  देने  का  काम  कम  से  कम  करे
 |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  अ्रनौपचारिक  परामर्श  तो  अधिकाधिक  मामलों  में  देना  पड़ता  है  ।

 ऐसे  मामले  तो  इक्के-दुक्के ही  होते  हैं  ।  पर  मोटे  तौर  जैसाकि  विधि  मंत्री  ने  राज्य  सरकारों

 तथा  प्रधान  गुह कार्य  विधि  मंत्री  तथा  wea  मंत्रियों  के  बीच  अनौपचारिक  राय-बात  तो

 होती  ही  रहती  है  ।  इस  का  मतलब  कोई  निदेश  देना  नहीं  होता  बल्कि  इस  का  मतलब  है  एक  दूसरे

 की  मदद  करना  वे  हम  से  राय  मांगते  हम  उन  से  राय  मांगते  हैं  यही  क्रम  चलता  रहता  है  ।

 यह  कहना  बड़ी  श्रजीब  बात  होगी  कि  हम  अनौपचारिक  राय  नहीं  देंगे  केवल  निदेश  ही
 ।

 महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  व  राज्य  सरकारों  के  बीच  अनेक  प्रकार  के  परामर्श  होते

 रहते  हैं  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  सारी  बातें  सभा  के  सामने  रखें  ।

 कई  बार  सरकार  ऐसी  बातों  के  सम्बन्ध  में  कह  देती  है  कि  जानकारी  गोपनीय  है  ae  सभा  को  नहीं  दी
 जा  सकती  ।  उसी  तरह  यदि  प्रधान  मंत्री  ने  कह  दिया  होता  कि  हमारे  बीच  जो  कुछ  बात  हुई  है  वह

 गोपनीय  तो  हमें  इतनी  उलझन  न  होती  |

 मैं  औचित्य  प्रशन  से  सहमत  हूं  कौर  मैं  संविधान  का  उल्लंघन  नहीं  करना  चाहता
 |

 यह

 के  स्वविवेक  eq  है  कौर  उस  के  बारे  में  मैं  सभा  में  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 fat  गोरे  :  इसका  बहुत  दूरगामी  प्रभाव  होगा  ।

 गम्रध्यक्ष  महोदय  :  स्वविवेक  का  प्रयोग  गलत  है  या  इस  का  निर्णय  करने  का  अघिकार

 इस  सभा  को  नहीं  है  ।

 _.  मैं  औचित्य  ser  से  सहमत
 ga

 इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देता
 ।

 शल  प्रंग्रेजी  में
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 patart  कृपा लानी  )  :  यह  मामला  इतना  छोटा  नहीं  है  कि  इस  पर  टैक्निकल

 दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाये
 ।

 क्या  यह  मामला  यह  नहीं  प्रकट  करता  कि  एक  वर्म  के  व्यक्तियों
 को  अन्य  लोगों  की  तुलना  में  भ्रमित  महत्व  दिया  जा  रहा  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  राय  देने  की  बात  कही  ।.

 पर  वरिष्ठ  श्रधघिकारियों  की  राय  का  मतलब  लगभग  ही  होता  है  ।

 कोई  बड़ी  बात  नहीं  थी  ।  यदि  कमाण्डर  नानावती  कुछ  दिनों  के  लिये  जेल  चले  गये

 तो  क्या  वह  झपने  पद  पर  वापिस  नहीं  जा  सकते  थे  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  राज्यपाल  ने

 स्वविवेक  का  प्रयोग  किया  है  ।  कुछ  साधार  मामलों  में  ही  ऐसा  किया  जाता  है  |

 अभी  यह  मामला  न्यायाधीश  है  ।  यदि  निर्णय  हौ  गया  होता  उस  समय  राज्यपाल  ५

 अधिकार  का  प्रयोग  तो  वह  एक  उचित  बात  होती  ।  पर  यह  तो  कुछ  दिनों  की  ही  बात  थी  t

 मैं  समझता  हुं  कि  इस  प्रकार  के  हस्तक्षेप  से  न्यायतंत्र  का  अ्रपमान  होता  है  ।

 ्  लोकतंत्र  की  रक्षा  के  लिये  चार  बातें  झ्रावस्यक  होतीਂ  हें--विधान  स्वतंत्र

 स्वतंत्र  लेखा-परीक्षा  विभाग  तथा  लोक  सेवा  आयोग  ।  इन  में  से  एक  का  भी  भंग  लोकतंत्र

 के  लिये  एक  बड़ा  खतरा  है
 ।

 सरकार  के  इस  श्राचरण  से  सम्पूर्ण  देश  को  बड़ा  झा इच यें
 व  क्षोभ  हुआ

 है  ।

 fart  त्यागी  :  arr  ने  कहा  कि  संविधान  के  क्षेत्राधिकार  के  बाहर  दी  गयी  किसी  राय  के  संबंध

 में  इस  सभा  में  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  tweet  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  राज्यपाल  को  दी

 गई  राय  को  इस  सभा  के  क्षेत्र  के  बाहर  मानते  तो  इस  का  मतलब  यह  होगा  कि  मंत्रियों  द्वारा  दी

 गयी  राय  पर  सभा  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  होगा  ।  हमारे  मंत्रियों  द्वारा  किसी  मामले  में  दी  गई

 हमारी  जिम्मेदारी  है  ।  हम  इस  मामले  पर  विचार  कर  सकते  हें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले

 में  न्यायतंत्र  के  मामले  में  हस्तक्षेप  न  कर  के  नौसेना  के  नियमों  को  निलम्बित  किया  तो  बहुत

 उचित  होता  |

 pat  ही०  ना०  मुकर्जी  :
 मेरा  निवेदन

 है  कि  सम्पूर्ण  मंत्रिपरिषद्‌ इस चदर इस

 सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  है  ।  राज्यपाल  ने  जो  काम  किया  है  वह  मुख्यमंत्री  तथा  केन्द्र  की  राय  के

 भ्राता  पर  किया  है  ।  यही  नहीं  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  राय  पर  राज्यपाल  ने  यह  काम  किया  है  ।

 यह  प्रधान  मंत्री  की  जिम्मेदारी  यह  स्पष्ट  है  ।

 यह  बात  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  एक  व्यक्ति  के  प्रति  पक्षपात  किया  जा  रहा  है  ।  न्यायतंत्र  के  मामले

 में  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  था  कौर  उन  के  हस्तक्षेप  के  परिणामस्वरूप

 राज्यपाल  ने  यह  कदम  उठाया  है  ।  जहां  तक  इस  प्रदान  के  संवैधानिक  पहलू  का  सवाल  है  मंत्री

 ने  कुछ  ऐसा  काम  किया  जिस  के  लिये  वह  इस  सभा  के  सामने  जिम्मेदार  है  ।  जब  प्रधान  मंत्री  तथा

 उन  की  सरकार  पर  उचित  रूप  से  तथा  पूरी-पुरी  जिम्मेदारी  तो  हम  लोग  चर्चा  की  मांग  कर

 सकते  हें  ।  मुझे  a  है  कि  श्राप  इस  प्रदान  पर  पुनः  विचार  करेंगे  कौर  हमें  चर्चा  का  अ्रवसर  देंगे  ।

 महोदय
 :
 मैं  मानता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दी  गई  राय  को  कोई  भी  राज्य  सरकार

 या  मुख्य  मंत्री  सामान्य  रूप  से  भ्र स्वीकार  नहीं  करता  ।  यदि  मेरा  समाधान  हो  जाता  कि  संविधान

 के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  का  दायित्व  था  कि  वह  राय  देती  कौर  राज्य  भी  उस  राय  को  मानने

 के  लिये  बाध्य  तो  मैं  चर्चा  की  झ्र नुम ति  दे  देता  ।  पर  यहां  न  तो  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  है  कौर  न

 राज्य  उसे  मानने  के  लिये  बाध्य  है  ।  जैसाकि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  अनेक  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकर

 राज्य  सरकारों  को  राय  देती  रहती  पर  यह  राय  संविधान  के  अधीन  नहीं  होती  केवल  अनुभव

 a  अंग्रेजी  में
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 के  आदान-प्रदान  के  लिए  या  शासन  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिये  होती  है  ।  इस  तरह  तो  ऐसी  स्थिति
 पैदा  हो  जायेगी  कि  यदि  राज्य  का  कोई  काम  होगा  वह  केन्द्र  की  राय  पर  किया  गया  तो

 उस  पर  श्राप  यहां  रोजाना  चर्चा  की  मांग  करते  रहेंगे  |  ऐसी  स्थिति  में  मैं  नहीं  चाहता  कि  भविष्य  के

 लिये  कोई  उदाहरण  जिसे  समय  बरबाद  करने  के  लिये  प्रयोग  किया  जाये  ।

 माननीय  सदस्यों  को  मैं  ने  अपनी  बातें  कहने  का  अवसर  दे  दिया  है  ।  मैं  ने  जो  विनिवेश  दे

 feat  उसे  मैं  बदलूंगा  नहीं  ।  मैं  औचित्य  sea  से  सहमत  हूं  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  श्र  स्थगन  प्रस्ताव  है  जिस  की  सुचना  श्री  राजेन्द्र  सिंह  ने  दी  है  ।  इस

 विषय  पर  कुछ  समय  पुर्व  wa  घंटे  की  चर्चा  हुई  थी  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  मामले  की

 जांच  के  लिये  वाइस-चान्सलर  ने  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  है  ।  समाचारपत्रों  से  पता  लगता  है  कि
 विश्वविद्यालय के  वाइस-चान्सलर  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  भी  त्यागपत्र दे  दिया  है  ।  मैं  माननीय

 मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  स्थिति  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  मेरे  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मांगों  पर  राज

 कौर  कल  चर्चा  होने  वाली  है  ।  यदि  श्राप  श्रीमती  तो  कल  दोपहर  बाद  मैं  सारी  स्थिति  स्पष्ट

 कर  दूगा

 1श्रध्यक्ष महोदय : ठीक है महोदय  :  ठीक  है  ।

 fat  राजेन्द्र सिह  :  जहां  तक  मुझे  पता  है  कि  माननीय  मंत्री  के  पास

 चान्सलर  ने  एक  टिप्पण  भेजा  जिस  में  उन्हों  ने  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  किया  था  ।  माननीय
 मंत्री ने  उन  बातों  सभा  से  छिपा  लिया  है  ।  इस  जांच  समिति  के  सदस्य  शिक्षा  मंत्रालय

 के  नामजद  सदस्य  थे  टेक्निकल  दृष्टिकोण  से  वह  वाइस-चान्सलर  के  अधीन  नियुक्त  किये

 गये  थे  ।  ये  दोनों  बातें  बड़ी  गंभीर  हैं ।

 का०  ला०  श्रीमाली  :  मैं  नहीं  चाहता  था  कि  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  कोई

 विवाद  पैदा  हो  ate  कई  महीने  से  मैं  इन  बातों  को  टालता  पाया  हूं  पर  a  माननीय  सदस्य  ने
 आरोप  लगाया  है  कि  में  ने  कुछ  तथ्य  छिपा  लिये  श्री  मैं  कल  ५  मंत्रालय  के  मांगों  पर  चर्चा

 हो  जाने  के  सभा  के  सामने  सारी  बातें  प्रस्तुत  कर  दूंगा  ।

 ty  चक्रवर्ती  :  माननीय  मंत्री  को  कल  सुबह  एक  वक्तव्य  सभा  पटल

 रखना  चाहिये  ताकि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  होने  के  पुर्व  हमें  सारी  स्थिति  का

 पता लग  जाये  ॥

 का०  ला०  श्रीमाली  :  यदि  सभा  चाहती  है  कि  में  अनुदान  की  मांगों  की  चर्चा  से  पहले

 वक्तव्य  |,  तो
 में  कल  ऐसा  ही  करूंगा

 |
 कल  के  बाद  मैं  वक्तव्य

 |

 अ्रष्यक्ष  महोदय
 :

 में  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  भ्  नहीं  देता  ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 १०  १९६०  को  प्रतिरक्षा  मंत्री  द्वारा  कही  गई  कछ  बातों का

 वापस  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  १०  REGO  को  जब  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  का  अन्तिम  दिन  था

 माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  चर्चा  में  भाग  लिया  था  ।  अपने  भाषण  के  दौरान  उन्हों  ने  जो  बातें  कहीं  उन

 में  से  कुछ  बातों  पर  उसी  समय  श्रीपति  उठायी  गई  थी  |  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  उस  समय  यह  झ्राइवासन

 दिया  था  कि  वे  उन  बातों  को  चर्चा  में  से  हटा  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेंगे  ।

 तत्पश्चात  मुझे  श्री  गोरे  का  पत्र  प्राप्त  उन्होंने  उन  की  are  ध्यान  दिलाया

 है  भर  उन्हें  निकाल  देने  को  कहा  है  ;  उन  का  मत  है  उन  के  सम्बन्ध  में  क्षमा  मांगी  जाय  ।

 इस  सम्बन्ध  में  दो  बातों  पर  मेरा  ध्यान  किया  गया  है  उन  के  सम्बन्ध  में

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाने  की  पूर्वे  सूचना  भी  दी  गई  है  ।  में  उन्हीं  दोनों  तर्क  ग्रसने  को  सीमित

 रखूंगा  ।  में  ने  इस  सम्बन्ध  में  उपाध्यक्ष  महोदय  से  पर शम र्था  कर  लिया  है  कौर  उन्हों  ने  सोच  विचार

 कर  इस  का  निर्णय  किया  है
 ।

 पहिला  wer  इस  प्रकार  है
 ।

 श्री  मिलती  ने
 ८

 मार्चे  को  अपने  भाषण

 में  कुछ  बातें  कहीं  थीं
 ?

 उस  भाषण  का  उल्लेख  करते  हुए  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  कहा  था
 :

 छह  यह  कहना  गलत  है  कि  प्रतिरक्षा  का  व्यय  निरंतर  बढ़ता  जा  रहा  यदि  ag

 यह  सोचते  हैं  कि  सभा  की  जोर  से  नैतिक  स्वीकृति  देने  का  उन्हीं  को  हक  है  तो

 वह  गलती  पर  इस  प्रकार  के  दिमागी  रवैये  का  इलाज  कुछ  हो  सकता  है  ।

 भाषणों  द्वारा  मेरे  उत्तर  दिये  जाने  से  उसको  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  14.0

 जहां  तक  इस  भ्रंश  को  हटाने  का  प्रबल  में  इस  सम्बन्ध  में  यह  पूर्वदृष्टांत  रखना  चाहता  हूं

 कि  जब  कोई  माननीय  मंत्री  यहां  कोई  वक्तव्य  दें  तो  उस  में  से  कुछ  sear  निकालने  के  बारे  में  में

 अपने  अधिकार  का  प्रयोग  नहीं  करूंगा  और  न  ही  अध्यक्ष  पद  पर  पीठासीन  कोई  सदस्य  इस  भ्र धि कार

 का  प्रयोग  करेगा
 |  जब  सभा  या  अध्यक्ष  का  यह  मत  हो  कि  अमुक  aa  उचित  नहीं  है  तो  मंत्री

 महोदय  स्वयं  सभा  में  अ्रपनी  स्थिति  स्पष्ट  करें  भ्रमणा  भ्र पने  शब्द  वापस  ले  लेवें  ।  मेरे  विचार  से

 ऐसा  करना  अधिक  होगा  |

 दूसरा  अंश  श्री  मुरारका  द्वारा  दिये  गये  भाषण  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने

 पहिले  reyE  का  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  जो  इस  प्रकार  है  :

 लेखा
 समिति

 के  कई  बार  कहने  तथा  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  ्राइवासनों के

 प्रशासनिक  अधिकारी  इन  उपबंधों  की  उपेक्षा  करते  रहे  कई  इंजीनियर

 डिवीजनों  में  यह  बात  देखी  गई  है  कि  व्यपगत  अनुदानों  को  या  भ्रावंटित  राशि

 अधिक  aq  की  गई  राशि  को  छिपाने  के  लिए  झूठा  हिसाब  बनाया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  कहा  :

 यह  बात  लेखा  परीक्षक  ने  नहीं  कही  होती
 तो

 मैं  कहता  कि  यह  आरोप  दोषपूर्ण है
 तथापि  मैं  ऐसा  नहीं  कहना  चाहता  हुं  ।”

 संविधान  के  अधीन  महालेखा  परीक्षक  को  ag  शझ्रधिकार  है  कि  वे  बिनो  भय  कौर  पक्षपात  के

 अपना  प्रतिवेदन  दे  सकते  हैं  ।
 हम  उनके  कार्य  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  आक्षेप  नहीं  कर  सकते  हैं

 भले  ही  उनके  द्वारा  प्रयुक्त शब्द  कठोर  हों  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  का  भी  यह  कहना  है  कि  इन  दादों
 को  नहीं  रहने

 दिया  जाना  चाहिए
 मैं  माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  से  यह  watt  करता  हुं  कि  वे

 taper  TIN  में



 २४  फाल्गुनी  १८८१  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत  RGA

 इन  शब्दों  को  वापस  ले  लेवें  और  भी  महालेखा  परीक्षक  के  सम्बन्ध  में  किसी  के  द्वारा  कोई  wat

 बात  न  कहीं  जाय  जिससे  उनकी  स्थिति  पर  arent  हो  ।

 fara  कृपा लानी  )  :
 क्या  श्राप  को  महालेखा  परीक्षक  से  कोई  पत्र  मिला

 है
 ?

 यदि  मिला  तो  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  ।.

 fama  महोदय :  मुझे  उनका  पत्र  प्राप्त  हुमा  है  ।  लेकिन  उन्होंने  पर

 लिखा  इसलिए  उनसे  पूछे  बिना  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  नहीं  रख  सकता  ।  उन्होंने इसका  संवैधानिक

 पहलू  लिया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  संविधान  के  भ्रमित  वे  ग़लतियां  निकालने  के  अधिकारी  हैं  ।  उन्हें

 इस  प्रकार  की  भाषा  का  उपयोग  केवल  इसी  कारण  करना  पड़ा  कि  उन्होंने बार  बार  ये  ही  गलतियां

 देखीं  ।  उन  पर  जो  ara  लगाया  है  उस  पर  उन्होंने  ग्रा पत्ति की  है  ।  उन्होंने कहा  है  कि  यदि  उनके

 सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  बातें  कही  जायेंगी  तो  उनके  तथा  उनके  सहकारियों  के  लिए  काम  करना

 कठिन हो  जायेगा  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  में  इन  प्रशा  के  बारे  में  कुछ  अधिक  नहीं  कहना  चाहता

 हूं  क्योंकि  उससे  न  केवल  भ्रांति  पैदा  होने  की  झ्राद्यंका  है  भ्रमित  इससे  मेरे  खेद  प्रकाशन  को  भी  पूर्ण

 समझा  जायेंगी  ।  मुझे  अ्रफसोस  है  कि  इन  दादों  का  प्रयोग  कियां  गया  जिनका  प्रभी  अध्यक्ष

 महोदय  ने  उल्लेख  किया  कौर  आपके  झ्रादेशानुसार  में  उन  शब्दों
 को

 वापस  लेता  हूं
 ।

 part  महोदय  :  में  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रतिरक्षा  मंत्री  के  खेद-प्रकाशन को

 स्वीकार  किया  क्योंकि  उन्होंने  अपने  दादों  के  लिए  बिना  किसी  शर्त  के  खेद  प्रकट  किया  है  ।

 ये  सभी  बातें  वाद-विवाद  के  अभिलेख  के  अन्तर्गत  ञ्
 चुकी  हैं  उन्हें  वहां  से  हटाया  नहीं  जायेगा

 बल्कि  प्रतिरक्षा  मंत्री  द्वारा  भ्र पने  शब्दों  के  वापस  लिये  जाने  का  उल्लेख  भी  उस  में  रहेगा  ।

 eee  er

 सभा  पटल  पर  रखे  पत्र

 नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  लिमिटेड  का
 तथा  नारियल

 जटा  बोर्ड  के  कार्यों  के  बारे  में  आर्थिक

 प्रतीक दन

 में  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल प  उद्योग  मंत्री  सुभाष  :

 पर  रखता हुं  :

 समवाय  PaxXe  की  धारा  are  की  उप-घारा  (१)  के  झ्रन्तर्गत

 २६  2EUG  से  ३१  ae os  तक  की  प्रविधि  के  लिए  नेशनल

 इंस् ट्र  मैन्क्स  ).  लिमिटेड का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  परिक्षित

 लेखे  तथा  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  |

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  समीक्षा  ॥

 में  रखी  गई  ।  संख्या  एल०  eto  १€८६/६०]

 नारियल  जटा  उद्योग  १९४५३  की  धारा  १९  की  उप-धारा  (१)
 के  अन्तर्गत

 वर्ष
 SEUSS  के  लिए  नारियल  जटा  बोर्ड  के  कार्यों

 के
 बारे  में  वारिक

 प्रतिवेदन  ।

 में
 रखी

 गई
 ।

 fea  संख्या  एल०  टी०  @ea5/qo]

 मूल  wast में



 ROARS  विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  १४  १६६०

 समवाय  अधिनियम  कौर  काफ़ो  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  विज्ञप्तियां

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  मैं  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  र

 समवाय  १९५६  की  धारा  ६४२  की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत

 समवाय  सरकार  के  )  सामान्य नियम  तौर  १९४५६  में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली  दिनांक  २७  १९६०  की  जी०  एस०  २२०  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ato  gene/go]

 काफ़ी  १९४२  की  धारा
 ४८  की  उप-धारा  (३)  क॑ अ्रन्तगत  कहवा

 PEN  में  कुछ  और  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ५  १€६०  की

 जी०  कार  २७४  |

 में  रखी  गई  ।  देखिय  संख्या  एल०  ato  RELo/Ro]

 के  पू  थक  क्षत्रों  के लिय  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  में  संशोधनों  के  बारे में  श्रघिसुचना

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  मैं  मोटर  गाड़ी  PERE

 की  धारा  ३३  की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत  श्रीराम  के  पाक  क्षेत्रों के  लिए  मोटर  गाड़ी

 १९४२  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २७  १९६०  के  साम गजट गजट  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  जेयूडी  2e/KR  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  afar  संख्या  एल०  Wes9/Ko]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला

 है  कि  इन  विधेयकों  के  बारे  में  राज्य-सभा  को  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है

 (१)  विनियोग  १९६०,  जो  लोक-सभा  द्वारा  ७  १६६०  को

 पारित  किया  गया  था

 (२)  विनियोग  संख्या  २  जो  लोक-सभा  द्वारा ८  १६६०  को

 पारित  किया  गया  था  ॥

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की
 अनुमति

 सचिव :  में  चालू  सत्र  में  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  ८

 १६६०  को  लोक-सभा  में  दी  गई  श्रन्तिमं  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अ्रनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित
 विधेयकों  को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 १.  विनियोग  2Ego

 २.  आयात  तथा  निर्यात  संशोधन  REKo

 en

 मूल  ५ हा ी  में



 १८८१  २७५६

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 दिल्‍ली  के  एक  विद्यालयों  द्वारा  कथित  आत्म  हत्या

 ची  म  चे  जैन  :  नियम  १९७  के  gata  मैं  प्र विलम्ब नीय  लोक-महत्व  के

 निम्न  विषय  की  कौर  शिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हं  कि  वह

 उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 PERO  को  एक  विद्यार्थी  द्वारा  दिल्‍ली  के  सेन्ट  स्टीफंस  कालेज  हास्टल  में

 कथित  आत्महत्या  ।''

 गवारा  मंत्री  का०  ला०  सोमाली )  सेंट  eT RAT  कालेज  दिल्‍ली  के  प्रिंसिपल

 सुचित  किया  है  कि  १७  १९६०  को  होस्टल  में  जब  श्री  कमल  रिखी  जो  € फस्ट  इयर

 इकानॉमिक्स  )  के  विद्यार्थी  कमरे  की  खिड़की  जो  इन्दर  से  बन्द  तोड़  कर  खोला

 गया तो  उन्हें  चारपाई  पर  मरा  प्रजा  पाया  गया  ।  श्री  रिखी  ने  १२  Rego  को  कालेज के
 डीन  से  किसी  आवश्यक  कार्य  से  घर  जाने  के  लिए  तीन  दिन  की  छुट्टी  की  प्रार्थना  की  थी  कौर  उन्हें

 पट्टी  मंजूर  कर  दी  गई  थी  ।  उनके  कमरे  के  दरवाजे  पर  बाहर  से  ताला  लगा  हुसना  था  अन्दर से
 पटखनी लगी  थी  ।  खिड़की भी  इन्दर  से  बन्द  थी  कौर  उस  पर  मोटा  परदा  पड़ा  था  |  जब

 उनका  शव  सड़ने  लगा  तब  उनकी  मृत्यु  की  बात  मालूम  हुई  |

 पुलिस  को  बुलाया  गया  तथा  उसने  मामले  की  जांच  की  कौर  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  यह

 आत्महत्या  का  मामला है  ।  पुलिस  के  इस  विचार  की  कमरे  में  मिले  उस  पत्र  ने  भी  पुष्टि  की

 जो  मृत  विद्यार्थी  द्वारा  लिखा  गया  कहा  जाता  है  तथा  जिसमें  यह  स्पष्ट  कहा  गया  था  कि  वह  स्वयं

 अपने  जीवन  प्रीत  कर  रहा  है  ।  जो  लोग  उससे  परिचित  थे  उन्होंने  उसकी  लिखावट की  शिनाख्त

 की  ।  उसके  शव  की  डाक्टरी  परीक्षा  की  गई  थी  ।  कमरे  से  एकत्रित  साक्ष्य  शर  वस्तु भ्र ों  से  इस

 दुर्घटना  के  वास्तविक  कारणों  का  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  है  |

 श्री भक्त  दर्शन  :
 दिल्ल  में  विद्याथियों

 की
 आत्महत्या

 की
 यह  पहली  ही

 घट

 नही ंहै  ।  इस  से  पहले  भी  इस  प्रकार  की  तीन  चार  घटनायें  हो  चुकी  हैं  ।  मैं  पुछना  चाहता हुं  कि

 माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  के  कारणों  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  क्या  कई  ऐ  से  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार  की  घटनायें न  हो  सकें  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 यही  एक  उदाहरण  कारणों  को ढूंढने की  कोशिश  की  मगर  पता

 नहीं  लगा  कि  किस  वजह  से  इस  लड़के  ने  भ्रात्महत्या  की  ॥

 महोदय  :  उन के  कहने का  तात्पर्य यह  है  कि  ऐसे  मामलों  के  लिए  एक  कल्याण

 अधिकारी  होना  चाहिए  जो  होस्टलों  की  देखभाल  करे  |

 सकलाਂ

 सल  wit में
 423  (Ai)



 र७६०  १४  ge Qe

 नों  की  मांगें

 विधि  मंत्रालय

 महोदय
 :  va  विधि  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  ६९  शआर  ७०  पर  चर्चा  होगी

 जो  माननीय  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  रखना  चाहते  हों  वे  अपने  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्यायें  १५  मिनट

 में  सभा-पटल पर  भेज  दें  ।  यदि  वे  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  होंगे  जिनके  नाम  में  वे  कठौती  प्रस्ताव  हैं

 शौर वे  कटौती  प्रस्ताव  अन्यथा  नियमानुकूल  होंगे  तो  उन्हें  प्रस्तुत  किया  गया  समझ  लिया  जायेगा  t

 वर्ष  १९६०-६१  फे  लिये  fafa  मंत्रालय के  बारे  में  श्रतूदानों  को  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत
 की  गईं

 राक  राक

 सख्या

 Ge  विधि  मंत्रालय  २५,५७,०००  रुपये

 १५०  शिव  ८८,€ २,०००  रुपय
 ———

 श्री
 साधन  गुप्त  :

 इस
 मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  प्रवेश  विषय  हैं  परन्तु मैं

 उन  सब  की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  केवल  न्याय  प्रशासन  प्रौढ़  विधि  व्यवसाय  की

 दशा  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  निवेदन  करूंगा  |

 निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  हमें  हाल  में  केरल  में  हुए  निर्वाचन  से  कुछ  सबक  लेना  चाहिए  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  पहली  बात  में  यह  कहना  चाहता  कि  कैथोलिक  पादरियों  ने  धर्म  के  अधीर
 पर  जो  धमकियां  दीं  वह  एक  बड़ी  गंभीर  चीज  है  ।  त्रिवेंद्रम  के  बिशप  ने  यह  area  दिया  था  कि

 जो  कैथोलिक  लोग  साम्यवादी  शर  क्रांतिकारी  समाजवादी  दलों  में  हैं  उन्हें  जाति  से  निकाल  दिया

 जाना  चाहिए  और  धार्मिक  संस्कारों  से  वंचित  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  मेरा  निवेदन  है  कि  किसी

 दल  के  विरुद्ध  प्रचार  करना  तो  ठीक  है  परन्तु  इस  प्रकार की  प्राचीन  धमकियाँ  देना  Mead  ग्रसित

 है  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  कैथोलिक  लोगों  की  नरक  के  सम्बन्ध  में  क्या  धारणा  है  ।  उनका  विचार  है
 कि  यदि  किसी  कैथोलिक  को  aa  का  सेन  नहीं  प्राप्त  होता  तो  वह  सदा  के  लिए  नरक  में  भेज

 दिया  जायेगा  ।  हमारे  यहां  फिर  भी  कुछ  सीमा  है  कि  एक  व्यक्ति  इतने  समय  तक  नरक  में  रहता  है

 और  फिर  स्वर्ग  में  जाता  है  ।  परन्तु  कैथोलिक लोगों  की  धारणा  है  कि  नरक  a  छुटकारा  नहीं
 मिलता  है  ।  इसलिए  इस  प्रकार  की  घमकी  कैथोलिकों  के  लिए  अ्रत्यन्त  भयोत्पादक  एवं  भयंकर  है  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  निर्वाचनों  में  इस  प्रकार  की  धमकियां  दी  जाती  हैं  तो  उन्हें  अनचित

 प्रभाव  के  कदाचरण  के  भ्रन्तगंत  लाया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  की  घाटियों  को  फौजदारी  भ्रपराध

 बना  देना  चाहिए  ताकि  भविष्य  में  ऐसा  न  किया  जा  सके  ।  स्वतंत्र  निर्वाचन  की  दृष्टि  से  यह  बहत
 प्रावश्यक है  कि  इस  प्रकार  की  धमकियां  न  दी  जा  सकें  ।  इस  Tafa  को  बढ़ने  नहीं  दिया  जाना  चाहिए

 इसीलिए  मैं  ने
 सुझाव  रखा  है  ।  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का  निर्देश  मैं  इसलिए

 नहीं
 कर

 रहा  हूं
 कि

 केरल  में  साम्यवादी
 दल

 की
 हार

 हुई  वरन्‌  निर्वाचन ठीक  तरह  हो  सकें

 इसलिए  मैं  ने  यह  संकेत  किया है  ।  राजनैतिक  प्रचार  तो  जितना  भी  हो  सके  किया  जाय
 परन्तु

 धार्मिक  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिए  ।

 दूसरो  बात  केरल  के  सम्बन्ध  में  यह  है
 कि  विभिन्न  दलों  ने  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण  किये हैं

 १९४८  के  बाद  वहां  ५  निर्वाचन  हो  चुके हैं  परन्तु  पहले  ऐसा  कभी  नहीं  हा  ।  यह  बड़ी  गंभीर
 4  a a

 मिल  अंग्रेजी  में
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 बात है  ।  परन्तु  खेद  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  चाहता हूं

 कि  इन  श्रांरोपों  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  जाय  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं  बताता  हूं  कि  कांग्रेस  के  कुछ

 प्रमुख  पत्रों  ने  दो  मत-पत्रों  के  फोटो  प्रकाशित  किये  थे  जिन  के  सम्बन्ध  में यह  बताया  गया  था  कि

 वे  एक  निर्वाचन  क्षेत्र  के  मतदान-केन्द्र  में  पेटी  से  बाहर  पड़े  पाये  गये  थे  ।  उन  मत-पत्रों पर  कांग्रेस

 के  पक्ष  में  मत  अंकित  किये  गये  थे  ।  इसके  सम्बन्ध  में  पुरी  जांच  की  जानी  चाहिए  थी  कि  क्या

 किसी  निर्वाचन  अधिकारी  ने  कांग्रेस  को  हराने  के  उद्देश्य  से  कोई  गड़बड़ की  थी  |  हम  यह  नहीं  चाहते

 कि  हम  कांग्रेस  के  वोट  चुरा  कर  चुनाव  जीतें  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  एक  चीज  यह  भी  नोट  करने  की

 कि  उन  में  से  एक  मत-पत्र  पर  १  लाख  के  लगभग  संख्या  अंकित  थी  तथा  दूसरे  पर  ७  लाख

 शर  कुछ  की  जबकि  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदाताओं  की  संख्या  केवल  2,Yo,000  थी  ।  स्पष्ट

 है  कि  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ६  लाख  मत-पत्र  नहीं  दिये  जा  सकते  ।  इसलिए इसके  सम्बन्ध  में  पूरी

 जांच  की  जानी  चाहिए  थी  ।  ate  भी  बहुत  से  आरोप  हैं  जिनका  उल्लेख  यहां  नहीं  किया  जा

 सकता ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उनके  सम्बन्ध  में  विस्तृत
 जांच

 की  जाय
 ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  बात  केरल  में  यह  भी  हुई  कि  समस्त  मतदान  एक  ही  दिन  रखा  गया

 सुव्यवस्था  की  दृष्टि  से  तो  यह  ठीक  है  परन्तु  इस  में  लोगों  की  स्वतंत्रता  पर  आराघात  ga  क्योंकि

 एक  मतदान  केन्द्र  में  एक  से  झ्र धिक  पुलिस  के  सिपाही  नहीं  रखे  जा  सके  कौर  परिणामस्वरूप गुंडों  को

 गड़बड़  करने  का  मौका  मिल  गया  ।  उन्होंने  वास्तविक  मतदातयपश्रों  को  भगा  दिया  और  जाली  लोगों

 से  वोट  डलवा  दिये  ।  प्रभावशाली  दल  के  लिए  ऐसा  करना  कोई  कठिन  काम  नहीं  है
 ।  इसलिए

 भविष्य  में  जब  निर्वाचन  हों  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  मत-पत्रों  का  सम्बन्ध  है  उनका  कागज़  बहुत  पतला  था  कौर  स्याही  इतनी  गाढ़ी  थी
 कि  चिह्न  gat  स  दिखाई  पड़ते  थे  ।  यह  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  इस  में  गोपनीयता  समाप्त  हो  जाती है  ।

 भविष्य  में  एसा  नहीं  होने  देना  चाहिए  |  या  तो  कागज़  मोटा  होना  चाहिए  या  उसकी  कई  तहें  करके

 पेटी  में  डाला  जाय  ताकि  चिह्न  दिखाई  न  पड़े  ।

 जहां  तक  मत-गणना  का  प्रदान  है  मैं  समझता  हूं  एक  गणना  एजेन्ट  चार  मेजों
 की  देखभाल

 नहीं  कर  सकता  जैसा  कि  केरल में  किया  गया  थेमोर  जैसा  अधिकांश  राज्यों  में  होता  है
 ।

 या
 तो

 देखभाल  की  जरूरत  ही  न
 रहे  या  मगर  देखभाल

 की
 जाय  तो  उसका  प्रबन्ध  ठीक  होन

 1  चाहिए  |

 एक  एजेन्ट  दो  मेजों  से  अधिक  की  देखभाल  नहीं  कर  सकता  है  |

 निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्देश  मैं  फोटो  प्रणाली  का  करना  चाहता  हूं  जो  कलकत्ता  में

 शुरू की  गई  है  ।  इस  में  कठिनाइयां हैं  ।  महिलायें  चाहती  हैं  कि  उनके  फोटो  महिला

 ग्राफर ही  खींचें  ।  इस  के  अतिरिक्त शुरू  में  जिस  ढंग  से  फोटो  खींचे  गये  वह  भी  ठीक  नहीं  था  क्योंकि

 लोगों  को  एक  बोर्ड  लेकर  खड़ा  किया  जाता  था  जिसमें  उनकी  क्रम  संख्या  भ्रमित  रहती  थी  ।

 रामस्वरूप  ३,४०,०००  तदाताओ्ों  में  से  लगभग  एक  लाख  के  फोटो  नहीं  खिंच सके  हैं  ।  जाली

 वोट
 रोकने  के  लिए  यह  प्रणाली  है  तो  ठीक  परन्तु उस  में  बहुत  से  लोग  मत  देने  से  वंचित  रह  जायेंगे

 जिन  के  फोटो  नहीं  होंगे
 ।

 यदि  seq  स्थानों  में  इस  प्रणाली  को  चालू  किया  गया
 तो  भी

 श्रमिक
 लोग  मत  नहीं  दे  सकेंगे  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  कम  लोग  फोटो  खिचाने  के  लिए  तैयार  होंगे  ।

 इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  यह  प्रणाली  ठीक  नहीं है  ।

 इसके  बाद  मैं  न्याय  प्रशासन  के  प्रदान  पर  कराता  हूं  ।  विधि  wea  ने  संकेत  किया  है  कि

 न्याय  प्रशासन
 संबंधी  कृत्यों का  गृह  मंत्रालय  कौर  विधि  मंत्रालय  में  विभाजन  उचित  नहीं
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 विधि हैं  ।  वास्तव  में  वह  भ्रंग्रेज़ी  शासन  की  देन  है  जो  खत्म  किया  चाहिए

 आयोग ने  यह  भी  कहा  है  कि  कई  मामलों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  योग्यता  से  भिन्न  झ्ाघारों

 पर  की  गई  है
 ।  इस  प्रकार  नियुक्ति  किए  जाने  से  न्यायिक  स्वतंत्रता  खत्म  हो  जाएगी  ।  मेरा

 विचार  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  का  काम  गृह  मंत्रालय  से  लेकर  विधि  मंत्रालय  को  दे  दिया

 जाना  चाहिए  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  गृह  मंत्री  राजनैतिक  व्यक्ति  होता  है  जबकि

 विधि  मंत्री  ऐसा  व्यक्ति  चना  जाता  है  जो  कानूनी  जानकार  होता  है  ।  ऐसा  करने  से  न्याय

 प्रशासन  में  सुधार  हो  सकेगा  ।

 इस  संबंध  में  मुकदमेबाजी के  खर्च  को  कम  करने  का  प्रयत्न  भी  किया  जाना  चाहिए

 विधि  आयोग  ने  बहुत  सी  सिफारिशें  की  हैं  |  मैँ  उनमें  से  एक-दो  का  ही  निद  करना  चाहता

 हूं  ।  उच्चतम  न्यायालय at  उच्च  न्यायालयों में  लेख-पुस्तकों के  मुद्रण  में  बहुत  व्यय  होता

 उन्हें  साइक् लो स्टाइल कराया  जा  सकता  इसमें  न्यायालयों  को  कुछ  सुविधा

 अवश्य  होगी  परन्तु  मुकदमेबाजों  की  असुविधा  को  देखते  हुए  वैसा  किया  जाना  areas

 है  ह |

 श्रम  सम्बन्धी विवादों  का  निर्देश  करना  भी अत्यन्त  wae है  ।  उच्चतम  न्यायालय

 में  मामलों  की  पैरवी  करने  में  इतना  खर्चे  भ्राता  है  कि  श्रमिक  उसका  भार  नहीं  उठा  सकत े।

 इसलिए  उनके  पक्ष  का  प्रतिनिधित्व  या  तो  होता  ही  नहीं  है  या  ठीक  तरह  नहीं  हो

 पाता हैं  |  अनेक  मामलों  में  एकतरफा  फैसला  हो  जाता  है  ।  इसके  लिए  में  न्यायालय  को  दोषी

 नहीं  कहता  |  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  मजदूरों  की  सहायता  करे  ताकि  उनके  पक्ष  की  बात

 न्यायालय  के  समक्ष  कही  जा  सके  श्र  सही  फैसला  हो  सक े।  इसके  लिए  सरकार  को  कोई

 स्थायी  सलाहकार  नियुक्त  करना  चाहिए  जो  महाधिवक्ता  के  स्तर  का

 अंत  में  मैं  विधि  व्यवसाय  की  दयनीय  स्थिति  के  संबंध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता

 ह्  कुछ  वकीलों  की  alae  तो  aga  अ्रधिक  है  परन्तु  अधिकांश  की  आमदनी  बहुत  कम

 सरकार  को  वकीलों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  करना  चाहिए  जिसमें  इस  समस्या

 का  कोई  हल  निकाला जाय  ।  विभिन्न  न्यायालयों के  लिए  वकीलों  के  मण्डल  बनाए  सकते

 हैं  जो  मिलकर  काम  करें  ate  जो  झ्रामदनी  हो  वह  उनमें  बराबर  बराबर  बांट  दी  जाय  ।

 इस  प्रकार  की  योजना  का  ब्यौरा  इस  समय  नहीं  दिया  जा  सकता  है  परन्तु  इस  ७७  कदम

 उठाना  अत्यन्त  प्रा वर यव  है  ।

 इसलिए  म  विधि  मंत्री  से  निवेदन  करता  हं  कि  वह  मेरे  सुझावों पर  विचार  करे ं।

 pat  अमजद  चली  :  अगस्त  १९४५७  में  विधि  मंत्री  सम्मेलन  हुआ  था  ।  दो

 वर्ष  हमें  जो  पुस्तिका  दी  गई  है  उस  में  लिखा  है  कि  उक्त  सम्मेलन  की  सिफारिशों की
 अन्विति  के  सम्बन्ध  में  अन्य  मंत्रालयों  से  किया  जा  रहा  है  ।

 विधि  आयोग  का  प्रतिवेदन  Pee  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  तथापि  उस  की  सिफारिशों

 के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 ज्ञात  gar  है  कि  इस  वर्ष  अगस्त  में  किसी  पहाड़ी  स्थान  में  विधि  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 होगा

 TS  श्र अग्रेजी  में
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 VEXYE—Ko  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  उन  के  यहां  दो  महत्वपूर्ण  विभाग  हैं  ।

 पहिला  विधि  ः  विभाग  दूसरा  विधान  निर्माण  विभाग  ।  पहिले  मैं  विधि  कार्य  विभाग  के  काम
 पर  झाता  हूं  ।  इस  विभाग  का  कार्य  विदेशों  से  किये  जाने  वाले  संधियों  इत्यादि  के  मसविदे

 तयार  करना  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  भारत  से  सम्बन्धित  मसौदे  की  जांच  भी  यहीं  की  जाती  है  ।

 केन्द्र  तथा  राज्य  कर्मचारियों  पर  मुकदमा  चलाने  या  न  चलाने  इत्यादि  की  राय  भी  यहीं  दी  जाती  है

 तथापि  विधि  के  प्रशासन  का  कार्य  इन  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  मंत्रालय  को  यह  कार्य  भी

 करना  चाहिये  ।

 महोदय  पीठासीन  हुये  |

 इस  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  ने  कहा  है  कि  न्याय  प्रशासन  को  गृह-मंत्रालय  के  हाथों में

 रखना
 न

 केवल  अनुचित  है  aes  इस  से  न्याय  प्रशासन  में  भी  बाधा  पैदा  होती हे  ।  यह

 अंग्रेज़ी  शासन  की  विरासत  है  जबकि  गृह-मंत्रालय  का  प्रभार  अंग्रेज़  के  हाथों  रहता  था  कौर  विधि

 मंत्रालय  का  कार्य  भारतीय  करता  था  तथापि  wa  स्थिति  बदल  गई  है  ।  राज्य तथा  केन्द्र  में

 न्याय  प्रशासन  के  समन्वय  की  दृष्टि  से  यह  कार्य  विधि  मंत्रालय  को  ही  दिया  जाना  चाहिये  ।

 वेतन  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  केन्द्र  में  एक  सक्षम  विधि  मंत्रालय  की  स्थापना  की

 जाय  जिस  में  श्रनभवी  व  विधि  rest  के  जानकार  कर्मचारी  रखे  जायें  ।  वे  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों

 में  योग्य  कर्मचारी  रखने  तथा  भारतीय  न्यायिक  सेवा  के  संचालन  का  कार्य  करें  ।  मेरे  कथन  का तात्पर्य

 यह  है  कि  न्याय  प्रशासन  विधि  मंत्रालय  के  हाथों  में  ar  जाना  चाहिये  |

 श्री  में  गरीबों  को  विधि  सम्बन्धी  सहायता  देने  के  पर  जाता  हूं  ।  इस  विषय  पर  मंत्रालय

 का  न्यायिक  विभाग  विचार  कर  रहा  है  ।  तथापि  यह  ज्ञात  नहीं  हो  सका  है  कि  मामला  किस  स्थिति

 में  है  ।  मेरे  विचार  से  गरीब  व्यक्तियों  को  विधि-सहायता  देना  उतनी  ही  आवश्यक  है  जितना

 भूखे  को  श्रन्न  प्यासे  को  पानी  श्री ई०  ज०  कोहन  का  भी  यह  मत  है  कि  लोक  कल्याणकारी

 राज्य  में  गरीब  कौर  वर्ग  की  शोषण  व  अनाचार  से  रक्षा  के  लिये  उसे  विधि-सम्बन्धी  सहायता

 देना  आवश्यक है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विधि  झ्रायोग  में  कहा  गया  है  कि  :  लोक  कल्याणकारी राज्य  को

 कत्तव्य  समझना  चाहिये  कि  वह  गरीबों  को  विधि-सम्बन्धी  सहायता  दे  कौर  उस  के  लिये  उचित

 राशि  की  व्यवस्था  करे  ।  विधि  जीवी  व्यक्तियों  को  इन  योजनाओं को  क्रियान्वित  करने  की  जिनमें

 दारी  म  ऊपर  लेनी  चाहिये  ।  ऐसा  गरीबों को  विधि  सम्बन्धी  सहायता  देने  वाली

 में  सम्मिलित  हो  कर  या  गरीबों  को  मफ्त  या  कम  शल्क  ले  कर  कर  सकते  हैं  |

 इस  योजना  को  सब  से  पहिले  बम्बई  सरकार  मे  क्रियान्वित  किया  तदबीर  पश्चिम  बंगाल

 केरल ने  भी  यह  योजना  अपनाई  |  मेरा  सुझाव  है  कि  भारत  का  प्रत्येक  राज्य  इस  योजना  को

 क्रियान्वित करे  |

 श्री  साधन  गुप्त  ने  योजना  झायोग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कही  हैं  ।  मैं  उन  से  सहमत

 जाब  में  भी  कुछ  उच्चाधिकारियों  के  दबाव  के  कारण  वे  अरपना  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वित्त  मंत्रालय

 को  इस  मामले  पर  गौर  करना  चाहिये  |

 यह  मंत्रालय  जिस  तरीके  से  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के श्री  लाचार

 मुकद्दमों  का  संचालन  कर  रहा  है  मैं  उस  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  सब  से  पहिले  मैं  हेग  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 झ

 में
 hand  गये  मुकदमे

 को
 लेता  हूँ

 ।
 हमारा  मामला  हेग  के  न्यायालय  में  विलम्बित  है

 ।
 यह ण

 1
 नदननससननन

 मूल  अंग्रेजी में



 VEY
 es
 ATAU  की  मांगें  १४  ATH,  १९६०

 मामला  इस  सम्बन्ध  में  था  कि  क्या  पुर्तगाल  को  भारतीय  क्षेत्र  से  हो  कर  नगर  हवेली  जाने  का  भ्र घि कार

 है  ।  पु तें गाल  द्वारा  यह  मामला  उठाया  जाने  पर  हम  ने  यह  झापत्ति  की  थी  कि  इस  मामले  में

 न्यायालय  को  क्षेत्राधिकार  नहीं  है  ।  कौर  अपना  मुकदमा  लड़ने  के  लिये  हम  ने  प्रो०  वाल्टर  को

 नियुक्त  किया  जबकि  इन्हों  ने  इयर  बुक  श्राफ  इन्टरनेशनल  ला  नामक  विधि  पत्रिका  में  एक  लेख

 माला  जिस  में  उन्होंने  हमारे  मामले  के  विरुद्ध  तक॑  लिखें  |  ने  प्रो०  बोरिस  को

 नियुक्त  किया  ॥  प्रो०  बोरिस  ने  बहस  के  दौरान  कहा  कि  में  श्राप  के  तकों  को  ही  अपनाता  हं  ।  यहां

 मैं  यह  बता  देना  चाहता  हं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  में  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  वकीलों  के  मतों

 का  बहुत  महत्व  रहता  है  ।  विधि  मंत्रालय  को  वकील  नियुक्त  करते  समय  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  था  ate  ऐसा  वकील  नहीं  नियुक्त  करना  था  जिस  का  मत  हमारे  बिल्कुल  विपरीत  है  ।

 लिये  में  कह  रहा  था  कि  मुकदमा  चलाने  में  बहुत  सावधानी  की  जरूरत  है  ।

 अब  मैं  आयकर  के  मामलों  को  लेता  हूं  ।  एक  आयकर  अधिकारी  ने  प्रयास  सम्पत्ति  में  भी

 meat  लगा  दिया  इस  के  विरुद्ध  कई  अभ्यावेदन  किये  गये  लेकिन  उन  का  कोई  लाभ  नहीं  ।

 अपीलीय  न्यायाधिकरण  में  भी  यह  सम्पत्ति  आयकर  के  प्रयोजनों  के  लिये  स्वीकार  कर  ली  गई  ।

 ह  यह  मामला  दीवानी  न्यायालय  में  चला  वहां  सरकार  हार  गई  तत्पश्चात इसकी

 की  गई  वहां  भी  हार  हो  गई  ।  मेरे  कथन  का  तात्पर्य  है  कि  इस  प्रकार  के  मुकदमों  से  malay  व्यय

 होता  है  ।  सरकार के  खिलाफ  कई  डिग्रियां  होती  हें  सरकार  को  मय  रजनी  के  उन  की  रकम

 चुकानी  पड़ती  है  ।  यदि  इस  कौर  ध्यान  दिया  जाय  तो  इस  राशि  में  बहुत  कमी  हो  सकती  है  ।  विधि

 मंत्रालय  को  चाहिये  कि  वे  मंत्रालय  में  इस  कार्य  के  लिये  एक  गूथन  विभाग  की  स्थापना  करें  जो  व्यय

 को  कम  करने  की  दिशा  में  विचार  करे  ।

 अब  में  न्याय-प्रशासन  पर  भ्राता  हूं  ।  विधि  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  लिखा  है  कि  कुछ  राज्यों

 में  न्याय  प्रशासन  की  दशा  बहुत  खराब  है  राज्य  सरकारें  न्याय  प्रशासन  की  कौर  बहुत  कम  ध्यान

 देती  हैं  ।  वस्तु  स्थिति  से  ज्ञात  होता  है  कि  न  तो  उचित  संख्या  में  न्यायालय  हें  a  उन  में  आवश्यक

 संख्या  में  अनुभवी  अ्रघिकारी ही  हें  ।  वे  इस  सम्बन्ध  में  यह  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  हें  कि  उन  के  पास

 उचित  मात्रा  में  धनराशि  नहीं  है  क्योंकि  उन्हें  कोर्ट-फीस से  पर्याप्त राय  होती  केन्द्र को

 चाहिये कि  वें  इस  क्षेत्र में  हस्तक्षेप  करें  ate  यदि  आवश्यक हो  तो  संविधान में  भी  अपेक्षित

 संशोधन  करें  |

 राज्यों  में  न्यायिक  प्रशासन  की  दशा  बहुत  बुरी  है  ।  निलम्बित  मामलों  की  संख्या

 बढ़ती  जा  रही  है  ।  मामलों  के  निपटारे  में  पांच  छः  वर्षों  का  समय  लगता  है  |  मुकदमा  लड़ने  में

 व्यय  होता  है  ।  कारण  यह  है  कि  न्यायाधीशों  की  संख्या  अपेक्षाकृत  बहुत  कम  है  कौर  इसी  कारण

 निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करता  हुं  कि  वे  राज्य  के  विधि

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  समस्या  पर  विचार  करें  ।

 श्रब  में  चुनावों  के  प्रदान  पर  जाता  हूं  ।  चुनाव  लड़ने  का  व्यय  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  कारण  यह  है

 कि  उम्मीदवार  को  निर्वाचन  क्षेत्र  के  मतदाताओं  के  नाम  व  नम्बर  वाली  सुची  स्वयं  छपवानी  पड़ती

 है
 |

 संसद्‌  के  उम्मीदवार को  इस  में  बहुत  व्यय  करना  पड़ता  चुनाव  विभाग  को

 इन
 सूचियों  को  स्वयं  अपनी  site  से  प्रकाशित  करने  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :  में  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध

 मैं  में  मंत्रालय  का  ब्यान  दो  बातों  की

 और

 दिलाना  चाहता  हूँ  पहिला  चुनाव  याचिकाओं

 की  झ्रोर
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 १८८१  अनुदानों  की  मांगें  २७६५

 दूसरे  मजदूरों  के  उन  मामलों  की  कौर  जिन  की  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  में

 गई  है  ।

 चुनाव  याचिकाओं  के  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  rey  के  ५  से  कुछ  सुधार  हना  है  ।  तथापि

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  कौर  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  यह  है  कि  याचिका  देने

 वाला  चुनाव  झ्रायोग  के  समक्ष  याचिका  प्रस्तुत  करता  है  ।  आयोग  इस  के  निर्णय  के  लिये

 उस  जिले  के  न्यायाधीश  को  उन  का  नाम  लिख  कर  आदेश  देता  है  ।  यदि  उस  व्यवित  का  स्थानान्तरण

 होता  है  तो  वही  कठिनाई  पैदा  हो  जाती  है  उस  न्यायाधीश  का  नाम  होने  के  कारण कोई  दूसरा

 इस  मामले  को  नहीं  ले  सकता  है  मेरा  सुझाव  है  जिला  न्यायाधीश  का  नाम  दे  कर  केवल

 उसे  निर्देश  कर  देना  ही  पर्याप्त  होगा  ।

 हमारे  देश  के  मजदूर  संगठनों  की  अवस्था  बहुत  weet  नहीं  है  ।  वे  लोग  उच्च  न्यायालयों

 या  उच्चतम  न्यायालय  में  जा  कर  मुकदमा  नहीं  लड़  सकते  हैं  ।  इसी  बात  को  ध्यान  में  रख  कर

 विवाद  अधिनियम  के  घिन  कुछ  न्यायालय  बनाये  गये  थे  ।  तथापि  नियोजक  लोग  यदि

 न्यायाधिकरण ों  में  मुकदमा  हार  जाते  हें  तो  वे  तत्काल  उच्च  न्यायालयों  में  लेख  याचिका  दे  देते  हैं

 फलस्वरूप  निर्णय  की  कार्यान्विति  में  विलम्ब  हो  जाता  है  ।  मुझे  ज्ञात  gat  है  कि  उच्च  न्यायालयों

 में  जो  मुकदमे  गये  उन  में  से
 ८  ०

 प्रतिशत  में  नियोजक  लोग  हार  गये  हें  तथापि  केवल  विलम्ब  करने

 के  लिये  वे  यह  प्रक्रिया  अपनाते  हैं  ।  समर्थ  होने  के  कारण  वे  अच्छे  से  अच्छा  वकील  नियुक्त  कर  सकते

 हैं  ौर  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  की  भारी  से  भारी  फीस  दे  सकते  हैं  जबकि  मजदूर

 गरीब  होने  के  कारण  ऐसा  करने  में  समर्थ  नहीं  हें  ।  में  विधि  मंत्रालय  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 वे  मजदूरों  की  ate  से  किसी  योग्य  वकील  को  नियुक्त  करने  तथा  उन्हें  उच्चन्यायालय  या  उच्चतम

 न्यायालय  में  फीस  से  छट  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करें  |  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रम  सम्बन्धी  विवादों

 का  निपटारा  करने  के  लिये  एक  विशेष  बेंच  नियुक्त  की  जिस  से  मुकदमों  का  निपटारा  करने

 में  प्रदूषित  विलम्ब  न  हो  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  प्र  क्रिया  को  सरल  ८  संक्षिप्त  बनाया
 जॉय  |

 श्री  सुशासन  घोष  :  ब्रिटिश  युग  में  हम  सरकार  की  झ्रालोचना  किया  करते  थे  कि

 सरकार  ने  कार्यपालिका  व  न्यायपालिका  को  अलग  नहीं  किया  है  ।  स्वतंत्र  भारत  के  संविधान  के

 अनुच्छेद  ५०  में  कहा  गया  है  कि  कार्यपालिका  को  न्यायपालिका  से  श्रलग  रखा  जाये  |  पर  ११

 वर्ष  बीतने  पर  भी  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  विधि  श्रायोग  ने  भी  अपनें  प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  Ee xé  में  कहा  है  कि  :

 राय  है  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  जिस  के  सम्बन्ध  में  संसद  द्वारा  विधान  बनाये

 जाने  की  श्रावइ्यकता है  ।”

 संविधान  सभा  में  भी  इस  विषय  पर  चर्चा  होते  समय  कहा  गया  था  कि  इन  दोनों  विभागों

 को  प्लग  करने के  लिए  एक  समय-सीमा  निर्धारित  कर  दी  जायें  ।  पर  समय-सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  गई  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  श्री  नेहरू  ने  भ्राइवासन  दिया  था  कि  सरकार  इस  पृथकीकरण  के

 पक्ष
 में  है  पौर  भारत  के  प्रतिकाश  भागों  में  यह  पृथकीकरण  शीघ्र  ही  कर  दिया  जायेगा  ।

 तक
 भी  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस
 सम्बन्ध  में  मुझ  डा०  रास  बिहारी  बोस  का  स्मरण  जाता  जिन्होंने  १९१३ में  ब्रिटिश

 सरकार  के  सामने  प्रश्न  रखा
 था  कि

 कार्यपालिका  व
 न्याय  पालिका  को  पनकटा  क्यों  नहीं

 कर  दिया

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 सुमन

 जाता  “  ATS  डफरिन  ने  कहा  था  कि  हम  समय  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  इस पर  डा०  रास  बिहारी

 ने  कहा  था  कि  वह  समय  श्राप  के  लिये  कभी  भी  नहीं  जायेगा  ।  उसी  तरह  में  चाहूंगा  कि  माननीय

 इस  बात  का  जवाब  दें  कि  हम  यह  सुधार  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  बया  कारण  हैं  ?

 PERE  को  हमने  एक  संख्या  १२७४  पूछा था  ।

 मेंने  पूछा  था  कि  क्या  यह  सच  है  कि  एक  संघ  मंत्री  एक  पत्रिका  निकालते  हें  जिसमें वह  सरकार  से

 विज्ञापन लेते  हैं  ।  इसके  उत्तर में  कहा  गया  था  कि  विज्ञापन देने  के  सम्बन्ध में  हमारी  नीति  यह  है

 इस  सम्बन्ध  में  कई  शिकायतें  भी कि  हम  पत्र  का  स्वामी  कौन  है  इसकी  छानबीन नहीं  करते  |

 चकी हैं  ।  राष्ट्रपति  के  पास  भी  अभ्यावेदन  भेजे  जा  चुके  पर  तक  कुछ  भी  नहीं  किया

 गया  है  यह  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  का  उल्लंघन  है  ।

 उपमंत्री  हजरनवीस )  नहीं  ।

 tat  सुमन  वहू  लाभ पद  धारण  किये  हुये  हैं  |  यह  तो  चुनाव  सम्बन्धी बात

 है  |

 सहोदय  कसे  ?

 थ्रो  सुमन  घोष  वहू  लाभ  का  पद  धारण  किये  हुये  जो  कि  लोक  प्रतिनिधित्व

 अघिनियम की  घारा  ७  का  उल्लंघन  मुझे  श्राइचयं  है  कि  यह  सब  जानने  के  बाद भी  सूचना व

 प्रसारण  मंत्री  ने  विधि  मंत्री  की  राय  नहीं  मांगी  ।  क्या  यह  उल्लंघन  नहीं  विधि  मंत्रालय क्या

 कर  रहा है  ?

 vat  हज़र नवीस  मेरा  निश्चित  मत  है  कि  यह  लाभ  का  पद  नहीं  है  पौर  न  लोक
 निमित्त  अधिनियम की  धारा ७  के  विरुद्ध है

 fat  सुमन  घोष
 :  तो  फिर  कोई  भी  मंत्री  इस  तरह  पत्रिका  प्रारंभ  करके  सरकार  से

 विज्ञापन  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।

 शी  मू०  चे  जेन
 कितने  मंत्रियों  ने  शुरू  किया  है  ?

 श्री  सुमन  घोष :  मैंने  अपनी  बात  माननीय  मंत्री  के  सामने  रख  दी  है  मैं  समझता

 हुं कि  यह  संविधान  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  है  ।

 हमारे  विधि  आयोग  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  कहीं  विधि  झ्रायोग

 के  चौदहवें  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  १००  १०१  पर  पैरा  9%  में  कहा  गया  है  कि  ब्रिटिश  शासन  काल

 में  जज  लोग  सामान्य  जनता  व  कार्यकारिणी  पदाधिकारियों  से  अलग  रहते  थे  व
 क्लबों  पेरू

 में  कम  मिलते-जुलते थे  ।  जज  लोग  अपनी  निष्पक्षता व  स्वतंत्रता  के  प्रति  इतने  सचेत  रहने  थे

 कि  वे  गवर्नमेंट  की  सीमा  में  भी  नहीं  जाते  थे  ।  पर  राज कल  के  सम्बन्ध में  उसी  प्रतिवेदन के  पैरा

 ७६  में  कहा  गया  है  कि  गवर्नमेंट  हाउस  के  निमंत्रण  को  जज  आदेश  मानते  हैं  सनौर  वे  मंत्रियों से  मिलने

 जाते  हैं  |

 विधि  मंत्रालय  पर  मुझे एक  लगाना है  ।  हमारे  नये  क  न्यायाधीश  को  विधि

 मंत्रालय ने  एक  दावत दी  जिसमें  सभी  मंत्री  उपस्थित  थे  ।  क्या यह  उचित  है  ।
 यही

 तरीका है  कार्यपालिका को  न्यायपालिका  से  अलग  रखने  का
 ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 इसी  तरह  एक  मंत्री  के  घर  पर  एक  उत्सव  था
 ।  एक  तैराक  को  सम्मान  देना

 उस

 उत्सव  में  हमारे  जज  लोग  भी  उपस्थित  थे  ।  क्या  यह  न्यायपालिका  के  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  नहीं

 मेरा  कहना  है  कि  हमारी  कार्यकारिणी  न्यायपालिका  को  स्वतंत्र रखने  के  सम्बन्ध में  सावधान

 नहीं है  ।  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता बड़ी  नाजुक  चीज  जैसे  नारी  का  सतीत्व ।

 इसके  पश्चात् मैं  संविधान के  seas  २२२  को  लेता  इसमें  कहा  गया  है
 कि

 जजों  का

 तबादला  होगा  |  यदि  भिन्न  भिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  जजों  का  तबादला  होता  रहे  तो  इससे

 भारत  की  अखंडता बनी  रहेगी र  वकीलों को  भी  नया  उत्साह  रहेगा  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 दूर-दूर  के  उच्च  न्यायालयो ंके  जजों  का  तबादला  दूर-दूर  के  उच्च  न्यायालयों  में  किया
 जाना

 अधिक  लाभदायक  होगा  |

 औद्योगिक  विवाद  के  सम्बन्ध में  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  निक्षेप  की  राशि  को  २०००

 रु०  से  घटा  कर  २४०  रु०  कर  दिया  जाये  ।  इससे  मजदूरों  को  सुविधा  होगी  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 यदि  मालिक  लोंग  किसी  विवाद  को  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जाना  चाहें  उन्होंने  कुछ  मजदूरों
 को  नौकरी से  निकाल  दिया  at  मालिक  को  पहले उन  लोगों  को  पुनः  नियुक्त  करना  चाहिये

 कौर  बाद  में  उच्चतम  न्यायालय  में  अरपिल  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  इससे
 जो  बेरोजगार  को  कुछ  सहायता  मिल  जायगी  ।

 चारों  तरफ  यह  शिकायत  है  कि  मामलों  को  निबटाने  में  बहुत  विलम्ब  होता  है  |  मेरा  कहना

 है  कि  सभी  मामलों  में  कौर  सभी  जगह  बहुत  विलम्ब  होता  है  ।  हमारा  aqua  है  कि  न्यायालयों

 में  अच्छी  तरह  ध्यान  नहीं  दिया  जाता--मुकदमों पर  हम  जल्दी  मचाते  हैं  प्रौढ़  जल्दी में  मामले

 पर  wee  तरह  विचार  नहीं  हो  पाता  ।

 फौजदारी  के  मुकदमों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  बात  कहनी  है  |  फौजदारी  के  न्यायालयों  में

 दण्ड  प्रक्रिया संहिता  की  धारा  १७३  तथा  अन्य  सम्बद्ध  धाराओं  सम्बन्धी  दरख़्वास्तों  पर  भ्रच्छी  तरह

 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  इस  सम्बन्ध में  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 श्री  सच चे  जेन  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  १  करोड़  १५  लाख  रु०  की  डिमान्ड

 हाउस  के  सामने  उस  डिमाण्ड  को  तो  मैं  सपोर्ट  करता  लेकिन  किसी  कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट
 मे ंला  मिनिस्ट्री  को  जो  अहमियत  हासिल  है  ae  एक  चेंजिंग  एण्ड  प्रोग्रेसिव  समाज  इस  ला  मिनिस्ट्री

 से  जिन  कामों  बातों  का  उम्मीद  करता  मुझे  अफसोस  मेरे  लायक  दोस्त  डिप्टी  मिनिस्टर

 साहब  are  ला  मिनिस्टर  साहब  तशरीफ  ला  रहे  हैं  ,  मुझे  माफ  वह  उन  की  सन्‌  FeXe—

 ६०  की  रिपोर्ट में  रिफ्लेक्ट  नहीं  होता  |  जहां  तक  हमारी  गवर्नमेंट का  ताल्लुक  वैसे तो  मुझे

 इस  बात  की  खुशी  है  कि  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  को  जो  पहले  कैबिनेट  रैंक  के  नहीं  इस  महकमे

 की  अहमियत  को  महसुस  करते  उन  को  कैबिनेट  रैंक  का  बना  दिया  गया  |

 श्री  quart  राय  )  :  यह  उन  की  हैसियत  के  एहसास  की  वजह  से  eo  न  कि

 महकमे  की  अहमियत के  एहसास  की  वजह  से  ।

 श्री  मू०  चं०  जेन
 :

 में  जानता  हुं  कि  यह  उन  की  निजी  हैसियत  के  एहसास  से  gat  है  कौर

 उसके  साथ
 महकमे  की  भ्रमित  के  एहसास  से  भी  फि  हमारी  कांस्टीट्यूशनल  ake  डेमॉक्रेटिक

 गवर्नमेंट  में  मह  कितनी  झ्रहहमियत  का  महकमा  है  ।
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 मुझ  से  पहले  मेरे  लायक  दोस्त  ने  कई  बातें  कही  जिन  को  में  दोहराना  नहीं

 लेकिन  एक  बात  की  खास  तौर  जो  उन्होंने तरदीद  करना  चाहता  बंगाल में  किसी

 मिनिस्टर ने  अखबार  चलाया हुआ  है  ।  उस  के  बारे  में  कहा  गया  कि  यहां  का  ला  महकमा
 उस

 की  नोटिस ले  मुझे  पता  नहीं  मैंने  उस  से  पूछा  भी  था  कि  कितने  मिनिस्टरों ने  ऐसे
 अ्रखबार चला  दिये  या  मैगजीन चला  दीं  ।  दरअस्ल  किसी  या  मैगजीन  को  सरकार  इश्तहार

 a '
 मिलने  का  क्राइटेरियन  यह  नहीं  है  कि  वह  किसी  मिनिस्टर  का  चलाया  gat  बल्कि  क्राइटेरियन

 यह  है  कि  उस  का  सर्कुलेशन  कितना  है--वह  कितना  छपता  उस  की  यूटिलिटी कितनी  है  ।  बहुत

 ज्यादा  सर्कूलेदान होने  पर  a  किसी  मिनिस्टर  के  ग्रखबार  को  गवर्नमेंट  के  इश्तहार  पहले  मिलते
 थें

 या  अब भी  मिलते हैं  तो  इस  में  कोई  पाबन्दी  ate  मैं  तो  इस  से  भी  इत्तफाक  करता  हूं  कि
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 १रघ्रजन्टदान  fe  पीपल  ऐक्ट  में  कोई  ऐसी  पाबन्दी  नहीं  रुकावट  नहीं  जो  इस  प  ्र

 हो  सक े।

 जहां  तक  इस  महकमे  की  अ्रहमियत  का  ताल्लुक  मैँ  ने  अभी  जिसका  झ्र  सब  से  पहली

 त  इस  महकमे  के  सिलसिले  में  इंडेपेंडेंस  ग्राफ  जुडी शिश्न री  की  जाती है  |  इस  के  कई  सबस ेदें
 रता  हूं  ।  एक  बात.सेपरेशन  श्राफ  जुडिशियरी  एण्ड  एग्जिक्यूटिव  की  है  ।  में  इस  को  इसलिये

 स  में  डिवाइड  करना  चाहता  हूं  कि  जैसा  राज  सुबह  झाचायें  कृपा लानी ने  फरमाया

 ठी  चार  बुनियादी  चीजें  होती  जिन  में  एक  लेजिस्लेचर  ate  एक  इंडपेंडेंट  जुडिशियरी  का  होन

 रूरी है है  ।  राज  हमारे  देश  में  जुडिशियरी इंडिपेंडेंट  नहीं  जिस  समय  तक  हमारे  देश  में  जुडीशियरी

 इंडपेंडेंट  नहीं  हदो  सकी  उस  हद  तक  हम  जम्हूरियत  को  पूरे  तरीके  से  लाने  में  नाकामयाब  रहे  हें  ।  राज

 जरूरी  है  कि  हमारे  देश  में  प्रजा  राज  पनपे  अगौर  जुडिशियरी  पूरे  तरीके  से  इंडिपेंडेंट  इस  के  लिये  यह

 जरूरी है  कि  जुडीशियरी  wh  एग्जिक्यूटिव अलग  अलग  की  जायें  ।  मेरे  लायक  दोस्त  ने  मुझसे  पहले
 ला  कमिशन  की  रिपोर्ट  की  रिक्मेंन्डे

 शख़्स  हाउस  के  सामने  रक्खी  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं

 लेकिन  मेँ  कहना  चाहता  हं  कि  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  अपने  जवाब  में  हाउस  को  खास  तौर  पर

 चलायें कि  सन्‌  ®&xo  जब  कि  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  लागू हुआ  दस  हो  गये  तब  र

 ह
 ह
 aart  स्टेट्स  में  सेपरेशन  are  जुडिशियरी  एण्ड  एग्जिक्यूटिव  gar  है  कितनों  में  नहीं  हुमा  है
 जब  कांस्टीट्यूशनल  की  दफा  ५०  बनाई  गई  तो  उस  पर  प्राइम  मिनिस्टर  ने  जो  स्पीच  दी  थी  उस  को

 दं दोहरा  कर  दिखलाया गया  है  कि  प्र  इम  मिनिस्टर  का  खयाल  था  कि  शायद  तीन  वर्ष  की  मियाद  के  पहले

 ही  एग्जिक्यूटिव  शर  जुडिशियरी  सेपरेट  हो  जायेंगी  ।  लेकिन दस  वर्ष  बीत  गये  फिर  भी  ऐसा  नहीं

 हो  सका  है
 ।

 मैं  जानता  हूं
 कि

 कुछ  सूबों  में  चीफ  मिनिस्टर
 ौर

 वहां  की  एग्जिक्यूटिव  को  कुछ  ऐसा  मोह
 aT  है  कि  ag  मजिस्ट्रेटों  पर  भ्र पना  अंगूठा  रखना  चाहते  1A  गर  यह  दोनों  सेपरेट  हो  गईं  तो

 वें  उन  पर  अपना  अंगूठा  नहीं  रख  सकेंगी  |  नगर  यह  मिक्स्ड  रहीं  तो  रख  सकेंगे  |  यह  बजाते  खुद  एक

 बड़ी  भारी  कंडेम्नेशन  है  ग्राम  इस  तरह
 की

 भावना  चीफ  मिनिस्टरों  में  कौर  दूसरे  मिनिस्टर्स  में  है

 श्र  वह  जिद  करें  सनौर  बराबर  इस  सवाल  को  टालते  जायें
 ।

 गया  है
 कि

 ला  मिनिस्टरी  मजबूत

 हाथ  से  इस  मामले  में  दरुलभ्नन्दाजी  करे  इस  हाउस  को  तसल्ली  तब  होगी  जब  एक  के  अन्दर

 स्टेट्स में  सेपरेशन  ग्राफ  जुडिशियरी  ate  एग्जिक्यूटिव  लागू  हो  जाय  इस  से  कोई  आफत  देश  में

 ली  नहीं है  ।  इस
 से

 हिन्दुस्तान  के  लोगों  में  विश्वास  ज्यादा  होगा  इन्साफ  भी  ज्यादा  सही  होगा  ।

 यह  डिमाकँसी  कौर  प्रजा  राज  के  लिये  अच्छी  बात  होगी  इस  लिये  इसे  जल्दी  से  जल्दी  करना

 चाहिये  ।

 इस  सिलसिले  मे  दूसरी  बात  इंडिपेंडेंट  जजेज  के  श्रप्वाईटमेंट  के  बारे  में  मुन्ने याद  मझ  से

 जो पहले
 मेरे

 काबिल
 दोस्  ने  इस  की

 तरफ
 तवज्जह  दिलाई

 थी  |  मैं  भी
 अप्वाईटमेंट  तरीका है

 ब  क  द
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 उसकी  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जानता  हूं  कि  इससे  ला  मिनिस्ट्री का  ताल्लुक  नहीं

 लेकिन  इस  सिलसिले  में  ला  मिनिस्ट्री  वाले  तवज्जह  दे  सकते  हैं  कि  जो  तरीका  इस  वक्‍त  चालू  वह

 यह  है  कि  चीफ  मिनिस्टर  भ्र ौर  गवर्नर  की  सिफारिश  चीफ  जस्टिस  की  सिफारिश  फिर  सुप्रीम

 कोर्ट  की  सिफारिश  हो  तब  भ्र प्वाइंट मेंट  होता  है लेकिन  एक  पोलिटिकल  आदमी  की  सिफारिश की

 बातें  जो  रक्खी  गईं  इस  भ्रप्वाइंटमेंट के  बारे  यह  गलत है  ।  स्टेट  के  चीफ  जस्टिस  का  मश्वरा
 गवर्नर  हो  सकता  सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस  का  aaa  तो  होना  ही  किसी

 शर  एजेन्सी  का  हो  सकता  लेकिन  मैं  इस  बात  के  १००  फी  सदी  खिलाफ  हूं  कि  किसी  स्टेट  के  चीफ

 मिनिस्टर  का  मशवरा  भी  उस  में  होना  चाहिये  ।  मुझे  याद  है  कि  जब  होई  कोर्ट  में  प्र प्वाइंट मेंट  के
 सिले में  पिछले  साल  पालियामेंट में  जिक्र  पाया था  तो  होम  मिनिस्टर ने  एक  दलील  दी  उन्होंने

 अदाद  व  शुमार दे  कर  बतलाया  था  कि  पिछले  दस  वर्षों  में  कितने  हाई  कोर्ट  के  जज  मिठाई  हुए

 १००  या  eho,  लेकिन  उन  में  से  शायद  ही  कोई  ऐसा  श्रप्वाइंटमेंट gar  हो  जब  कि  हाई

 के  चीफ  जस्टिस या  सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस  के  मश्वरे  के  खिलाफ  काम  ह  हदों  ।  इस  सिलसिले

 में  मैँ  एक  हयूमन  नेचर  की  बात  बतलाना  चाहता  हूं  ।  किसी  भ्र प्वाइंट मेंट  के  बारे  में  अगर  तीन
 के  लिये  मश्वरा  लिया  जाये  ate  तीन  ही  जज  मुक़र्रर  किये  जायें  तो  एक  मामूली  हिसाब

 को  बात  के  सामने  रखता  हुं  ।  हर  एक  में  हयूमन  वीकनेस  होती  फरिश्तों  में  ही  किसी

 तरह  से  न  हो  तो  न  प्यार  वहां  पर  तीन  झ्रादमियों  को  लेना  हो  तो  तीनों  जज  वापस  में  उन

 बांट  लेते  हैं  कि  यह  तुम  ले  यह  तुम  ले  लो  यह  मैं  ले  लेता  हुं  ।  शर  चूंकि  वहां  पर  रिकमेन्डेशन

 यूनैनिमस  होती  इस  लिये  होम  मिनिस्टर  बजा  तौर  पर  कह  सकते  हैं  कि  यूनैनिमस  रिकमेन्डेशन

 पर  काम  रि  यही  सुप्रीम  कोटे  के  चीफ  जस्टिस  कह  सकते  हैं  ।  लेकिन  इ  स  तरह  से  प्रोसीजर  जहर

 हो  गया  ।  वह  जहर  जब  तक  नहीं  निकलेगा  तब  तक  वह  आदमी  कभी  भी  इंडपेंडेंट  नहीं  हो

 सकता  इस  लिये  मैं  चाहता  हूं  कि  जल्दी  से  जल्दी  इस  पर  wae  किया  जाय  ।  कोई  शराफत  ने
 वाली  नहीं  है  अगर चीफ  मिनिस्टर का  मश्वरा न  हो  ।  उस  के  बगैर  राज  सैकड़ों  नहीं  हजारों

 श्रप्वाइंटमेंट हमारे  देश  में  होते  जुडिशियरी  की  इंडिपेंडेंस  के  लिय  जरूरी है  कि  हाई  कोटे  के

 जजों  के  श्रप्वाइंटमेंट  में  किसी  भी  स्टोर  के  चीफ  मिनिस्टर  का  कतई  मश्वरा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 pal  अमजद  चली  :  जजों  की  नियुक्ति  के  संबंध  में  संघ  सरकार  के  विधि  मंत्रालय  का  नाम
 कसे  ग्रा  सकता

 मठ  do  यह  तो  में  पहले  ही  कह  चुका  में  ने  इस  प्वाइंट  को  खुद  एडमिट  किया

 लेकिन  ला  मिनिस्टर  दे  सकते  हैं  एलिफ़ैंट  लाइन  की  हैसियत  से  ।

 श्री  खुदा वक्त  राय :  उसे  मानेगा

 श्री  म०  चे  जेन :  अगर  पार्लियामेंट  मान  लेगी  तो  पव नें मेंट  को  भी  मानना  होगा  |

 Nee:
 इस  के  बाद  इस  इंडिपेंडेंस  ग्राफ  नडीदिग्रा  के  सिलसिले  में  में  तीसरी  बात  यह  धज  करना  चाहता

 जो
 कि

 शायद  मुझे  रिपीट  करना  कि  हाई  कोर्ट  के  जज  एक  सूबे  से  दूसरे सूबे  में  अप्बाइंट

 होने  चाहियें
 ।  न  सिर्फ  हाई  कोर्ट  के  जजों  को  बल्कि  दूसरे  हाई  श्राफिससे  को  भी  ।  इस  के  लिये  मैं  स्टेट्स

 रिद्मार्गनाइजेशन  कमिशन  का  हवाला  भी  देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि

 हर  सूबे  में
 जो

 हाई  आ्राफिसस  इन्क्लूडिंग  वह  दूसरे  सूबों  से  ज्यादा से  ज्यादा  लिये

 जाने  चाहियें  ।  जैसा  कि  बजा  तौर  पर  कहा  गया  था  कि  राजस्थान  हाई  कोर्ट  में  पंजाब  के  लोग

 के  इसी  तरह  से  दूसरी  जगहों  के
 लिये  भी  होना  चाहिये  ।

 अब  ऐ  सा  होता
 हैकि

 शम  तौर

 सल  अंग्रेजी
 में
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 [tt  Ho  चचा
 जन

 पर  उसी  सुबे  के  वकीलों  को  हाई  कोट  स  के  जज  की  पोजीशन पर  एलिवेट किया  जाता  है  ।  यह

 भी  ठीक  adt है  ।  इस  लिये  जरूरी  है  कि  ला  मिनिस्टर  इस  बात  की  तरफ  भी  तवज्जह  दें  ।

 ~ =  वਂ
 इस  के  बाद  चौथी  चीज  इंडिपेंडेंस  श्राफ  जुडीशिश्नरी  के  बारे  में  यह  रखना  चाहता  हूं  कि  झगर

 ara  हमारा  डिसेंट्रलाइजेशन  श्राफ  पावर  की  तरफ  ध्यान  है  तो  मैं  इसे  पसन्द  करता  कौर  इस  का

 स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  गांवों  के  अन्दर  पंचायतें  गांव  के  लोग  ही  उन  पंचायतों  को  एलेक्स  करें

 अपने  वोट  दे  कर  चुनें  उन  पंचायतों  के  जिम्मे  हम  गांवों  के  छोटे  छोट  झगड़ों  का  इन्साफ  करने  का

 काम  भी  सुपुर्दे  कर  दें  तो  फिर  हम  उन  से  इन्साफ  की  उम्मीद  कैसे  कर  सकते  में  खुद  एक  गांव  का

 रहने  वाला  और  मैं  इस  चीज  की  जानता  में  नहीं  कहता  कि  उन  बेचारों  का  स्टैन्ड  कुछ  दूसरे

 लोगों से  कम  उन  का  स्टैंडर्ड भी  हम  जैसा  या  हम  से  ऊंचा  ही
 लेकिन  फिर  भी  जिन

 की
 राय  ले

 कर  वह  लोग  कराते  हैं  उन  का  खयाल  तो  रखना  ही  पड़ेगा |  मुझे  पता  मुझे  बाकायदा  एलेक्शन

 लड़ना  लेकिन  फिर  भी  झगर  मेरे  पास  केस  भ्राता  है  तो  जैसी  कहावत है  वाइफ

 बी  maa  सस् पि दान  ।
 ”

 इस  का  खयाल  तो  रखना  ही  पड़ेगा  ।  किस  तरीके  से  उन  पर  हम  एतबार

 कर  सकते  हैं  कि  वह  उन  लोगों  के  खिलाफ  राय  सरपंच  के  खिलाफ  राय  देगा  दौर  हमारे  साथ

 इंसाफ

 में  समझता  हुं  कि  यह  तो  एक  बहुत  बुनियादी  प्रश्न  है  ।  तमाम  हिन्दुस्तान में  पंचायती  राज्य
 की  लहर  उठ  रही  है  श्र  वह  उठनी  चाहिए  ।  लेकिन  वह  पंचायती  राज्य  में  गांव  की  यूनिट  केਂ  जिम्मे

 इंसाफ  का  काम  दिया  जाना  म  कुछ  मुनासिब  नहीं  समझता  ।  उस  के  जिम्मे  यह  टैक्स  वसूल  करने
 a  गांव  के  जितने  भी  बेहतरी  के  काम  हैं  सफाई  वगैरह  के  वह  सब  काम  आप  उसको  सौंप  सकते

 लेकिन  जहां  तक  इंसाफ  का  ताल्लुक  केसेज  के  फैसले  करने  का  सवाल  है  वह  बेसिक  प्राइमरी

 यूनिट  के  जिम्मे  नहीं  सौंपा  जाना  चाहिए  |  अलबत्ता ५,  ७,  गांवों  की  एक  न्याय  पंचायत  हो  सकती

 है  ौर
 उस

 यूनिट  के  जिम्मे  यह  इंसाफ  का  काम  सौंप  सकते  हैं  ।  लेकिन  मगर  बेसिक  प्राइमरी  यूनिट
 के

 जिम्मे  इंसाफ  का  काम  सौंपेंगे  तो  में  यकीन  दिलाता  हूं  कि  ऐसा  करके  श्राप  देश  में  एक  ऐसी

 चीज  इंट्रोड्यूस  कर  रहे  हैं  जिसका  कि  नतीजा  दिन  पर  दिन  खतरनाक  ही  निकलने  वाला  है  अर  उसका

 ग्रीवा  नतीजा  निकलने  वाला  नहीं  है  |

 इस  के  बाद  दूसरा  जो  हेड  है  कोस्ट  ars  लिटीगेशन  तो  उसके  मुताल्लिक  मुझे  यह  करना है

 कि  हमारे  देना  में  कोस्ट  ग्राफ  लिटिगेशन  बढ़ती  ही  जा  रही  है  कौर  मंहगी  होती  जा  रही  इसी  सिल

 सिले  में  यह  देखते  हैं  कि  कोट  फीस  कौर  स्टाम्प  की  लागत  बढ़ती  जा  रही  है  ग्रोवर  भराये  दिन  हुकूमत

 झाडिनेंस  के  जरिए  यह  कोर्ट  फीस  बढ़ा  रही  है  ।  सस्ता  इंसाफ  लोगों  को  यह  हमारा  प्राप्त  है  ।

 श्र  ब  इसके  लिए  तो  खुद  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  हाउस  को  बतला  सकते  हैं  कि  इन  पिछले  १०  वर्षो

 में  इंसाफ  मंहगा  हुन  है  या  सस्ता  |  जितनी  भी  मुकदमेबाजी  एक  छोटी  बदोलत  से  लेकर  ऊपर

 ale  कौर  सुप्रीम  कोट  तक  वह  मेरे  ख्याल  में  पिछले  दिनों  में  मंहगी  ही  होती  जा  रही  है  ।  इस  सिलसिले

 में  एक  तजवीज
 तो

 यह  है
 कि

 कोटें  फीस  कौर  स्टाम्प  फीस  कम  हो  ।  इंसाफ  हर  हालत  में  सस्ता  होना

 चाहिए  ।  गरीबों  के  लिए  फ्री  लीगल  ऐड  की  व्यवस्था  सरकार  को  करनी  चाहिए  ।  इस  के  बारे  में  मे  रे

 से  पहले  कई  श्रानरेबुल  मेम्बरान  ने  तवज्जह  दिलाई  है  गवर्नमेंट  की  स्कीम भी  है  स्टेट्स को

 सेंटर  गवन  मेंट  लिखती  भी  है  लेकिन  उस  स्कीम  से  निकला  क्या
 ।

 वह  तो  वही  मसल  हुई  कि  खोदा  पहाड़
 निकली  चुहिया  बल्कि  मेरे  तो  कई  दोस्त  ऐऐ हैं  fe  ae  भाई  दस  वर्षों  से  चुहिया  भी  नहीं  निकली

 मेरे  ख़याल  में  हाउस  के  तमाम  मेम्बरान  शरर  ला  मिनिस्टर  साहब  भी  समें  मुझ  से  इतिफाक  करेंगे



 २४  रैक ष  है  अवदान  की  मांगें  RG?

 कि  हमारा  कानूनी  ढांचा  दिन  पर  दिन  पेचीदा  a  साथ  ही  खर्चीला  भी  होता  जा  रहा  किसी  भी
 कम्पलैक्स  सोसाइटी  किसी  भी  कम्पलैक्स  समाज  में  यह  जरूर  है  कि  कानूनी  ढांचा  भी  कम्पलैक्स

 होता  जायगा  |  जैसा  सोशलिस्ट पैट्रन  हम  ने  तय  किया  है  at  कुदरती  तौर  पर  हमारी  स्टेट्स  में

 भी  ate  सेंटर  में  भी  प्रोग्रेसिव  लेजिस्लेशन  बनते  हैं  ।  वह  कितने  लूले  लंगड़े  हैं  वह  पहलू

 है  प्र  मैँ  इस  मौके  पर  उधर  ध्यान  दिलाना  नहीं  चाहता  |  लेकिन  यह  जरूर  कहना  चाहुंगा  कि  जो

 प्रोग्रेसिव  ae  तरक्की  पसन्द  कानून  बनते  हैं  तो  जिन  श्रमीरों are  सरमायेदारों  पर  लैंडलाडंस

 पर  उनका  असर  होता  है  तो  वह  भरसक  उनके  एम्पलीमेंटेशन में  देर  लगाते  हैंतो  उन  को  लेकर

 ऊपर  सुप्रीम  कोट  तक  लड़ते  हैं  कौर  जिन  गरीबों  के  हक  में  यह  प्रोग्रेसिव  लेजिस्लेशन बनते  लेबर

 कानून  बनते  श द ठ तौर  लैंड  लेजिस्लेशन  बनते  हैं  वे  बेचारे  इस  लम्बी  कौर  पेचीदा  मुकद्दमेबाजी से  घबड़ा

 उठते  हैं  क्योंकि  सबमें  बड़ी  चीज  तो  यह  है  कि  उनके  पास  इतना  पैसा  नहीं  होता  कि  वे  अदालतों में

 मुकदमा  लड़ते  फिरें  श्र  हमारे  गरीब  मजदूरी  पेशा  लोग  काश्तकार प्रौढ़  मुजारे  लोग

 रोते  हैं  att  कहते  हैं  कि  यह  तो  हमारे  लिए  area  झरा गई  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  उनके

 लिए  at  सिम्पलीफाई  होना  चाहिए  प्रौर  उस  से  भी  ज्यादा  जरूरी  यह  चीज  है  कि  उन  के  लिए  फ्री  लीगल

 ऐड  का  इंतजाम  हो  |  यह  सोशलिस्ट  पैटन  का  समाज  जिसे  कि  कायम  करने का  हम  दावा  करते  हैं

 श्र  जैसा  कि  पालियामेंट  ने  सेकेंड  फाइव  इयर  प्लान  में  किया  है  उसके  मुताबिक यह  जरूरी  हो

 जाता  है  कि  हम  ऐसा  इंतजाम  करें  ताकि  इन  प्रोग्रेसिव  लेजिस्लेशन  के  कमल  में  देर  न  हो  ।  उन  पर  तेजी

 से  भ्रमण  किया  जा  सके  कौर  यह  कहावत  चरितार्थ  न  हो  कि  खोदा  पहाड़  कौर  निकली  चुहिया  बल्कि

 जैसा  कि  मेरे  दोस्तों  का  खयाल  है  चुहिया  तक  नहीं  निकली  ।  उन  को  में  लायें  ताकि  हम

 यह  कह  सकें  कि  हम  जो  कुछ  कहते  हैं  उसको  करने  का  इरादा  रखते  हैं  उसको  में  भी

 लाते हैं  ।

 हमारे  ला  मिनिस्टर साहब  की  जो  सन्‌  PEXE—-GO  की  रिपोर्ट है  वह  एक  रुटीन  रिपोर्ट

 जैसी है  ।  उसमें  कोई  विद्वेष  चीज  महत्व  की  नजर  नहीं  प्रति  ।  एक  तरक़्की  पसन्द  समाज  के  ला

 डिपार्टमेंट  होने  के  नाते  तरक्की  पसन्दी दगी  का  जिस  तरह  से  नुमायां  तौर  पर  रिफ्लेक्शन  होना  चाहिए

 श  वह  भी  नहीं  सिफ॑  एक  रुटीन  जैसा  है
 |  में  चाहता  हूं  कि  हमारे  ला  मिनिस्टर  साहब  उधर  ध्यान

 इस  के  बाद  एक  चीज  मैं  इस  सिलसिले  में  प्रजा  करना  चाहता  हुं  कौर  वह  यह  कि  जब  नये

 लेजिस्लेशन  बनते  हैं  स्टेट्स  के  बारे  में  पौर  जब  भी  कोई  कानून  नये  बनते  हैं  या  किसी  पुराने  कानून  में

 तरमीम  होती  है  तो  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  आफिसर्स  को  इंस्ट्रक्शंस  भेजने  पड़ते  हैं  कि  यह  हुकूमत  का  मंशा

 aa  ag  उसके  सैलियंट  फीचर सं  हैं  झ्र  इस  तरह  से  इस  कानून  को  प्यार  में  लाना  है  ।  लेकिन  जब

 हालत  यह  है  कि  कानून  बना  लिये  जाते  हैं  कौर  कई  कई  जगह  देखा  जाता  है  कि  उन  कानूनों  के  तहत

 जो  रूल्स  कवायद  बनने  चाहिएं  वह  साल  साल  कौर  डेढ़  डेढ़  साल  तक  नहीं  बनते  हैं  कौर  उनके

 बने  बिना  कमल  नहीं  होता  है  ।  यह  रूल्स  पर  बनाये  जाने  बहुत  जरूरी  हैं  ।  मैं  प्रा पफ को  मिसाल

 देकर  बतलाऊं  कि  क्रिमिनल  प्रोसीज्योर कोड  ऐक्ट  के  तहत  चलने  वाले  मुकद्दमों में  गरीबों  के  साथ

 किस  तरह  से  अन्याय  होता  है  |  wa  मान  लीजिये  कि  एक  टैलेंट  जो  कि  अपनी  जमीन  पर  काबिज है

 कौर  जिसको  कि  ears  या  उसके  ्  तंग  करते  हैं  वह  इसकी  फरियाद  लेकर  पुलिस  के  पास

 जाता  है  कि  मेरा  कब्जा  है  मेरी  हिफाजत  की  जाय  तो  भ्रमजाल  बजाय  इसके  कि  उसकी  हिफाजत

 की  जाय  कौर  उनको  ज्यादती  करने  से  रोका  जाय  पुलिस  यह  कार्यवाही  करती  है  कि  नक् दो झमन  में  वह

 दोनों  पार्टीज  को  गिरफ्तार  कर  लेती  नीलाम  को  भी  गिरफ्तार  कर  लेती  है  ae  टैलेंट  को  भी

 गिरफ्तार कर  लेती  है  ।  अरब  नगर  ला  डिपार्टमेंट  से  इस  बारे  में  एक्जीक्यूटिव  को

 पुलिस
 के

 हुक्काम
 को

 हिदायतें  जायें  कि  उन  गरीब  टैलेंट्स की  जिनकों  कि  जमींदार  या  उसके

 meth  बिला  वजह  तंग  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  वह  कानूनी  तौर  पर  अपनी  जमीन  पर  काबिज  हैं  तो  उनको
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 तंग  करने  से  वाज  रखा  जाय  यह  कि  उस  शिकायत  करने  वाले  काश्तकार को  होरेस  न  किया

 जाय  तो  वह  मुनासिब होगा  ।  मैं  कोर्स  को  इंस्ट्रक्शांस  भेजने  की  बात  नहीं  करता  |  अदालतों  को  हम

 सलाह  या  इंस्ट्रक्दंस  नहीं  दे  सकते  लेकिन  पुलिस  अफ़सरान  एक्जीक्यूटिव कौर  ऐडमिनिस्ट्रेटिव

 को  जरूर  हिदायतें  भेजी  जानी  चाहिएं  कि  असल  में  इस  कानून  की  पीछे  मंदा  यह  है  कौर  इसको

 इस  तरह  कमल  में  लाया  जाय  ।  इस  तरह  की  हिदायतें  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  पहले  अंग्रेजों के  जमाने  में

 भी  इस  तरह  की  एक्जीक्यूटिव  अक्स  रान  को  हिदायतें  दी  जाती  थीं  ।  पुलिस  के  हेड  दी  डिपार्टमेंट

 को  इस  तरह  की  हिदायतें दी  जायं  कि  यह  जो  कानून  बना  है  इसको  इस  तरह  से  अमल  में  लाया  जाय

 कौर  इसके  पीछे  सरकार  की  यह  मंशा  है  ।  इस  तरह  के  दस् ट्रक री  नहीं  भेजे  जाते  हैं  और

 कहीं  भेजे  भी  जाते  हैं  तो  वह  देर  में  भेज  जाते  हैं  और  वह  पर  भेजे  भी  जाते  हैं  तो  जो  स्प्रिट

 श्राफ  दी  टाइम  है  उसके  मुताबिक  नहीं  भेजे  जाते  हैं  ।  जिस  स्प्रिट  में  वह  लेजिस्लेशन  बना  है  उसके

 मुताबिक  हिदायतें  नहीं  भेजी  जाती  हें  शर  न  अफ़सरान  उस  पर  जैसे  कि  उन्हें  परमल  करना  चाहिए

 अमल  करते  इसका  सबसे  बड़ा  खतरनाक  नतीजा  यह  है  कि  वे  लोग  जो  कि  इस  देश  में  इतनी

 बड़ी  तादाद  में  बसते  हैं  प्रौढ़  जिनके  कि  भले  के  लिये  हम  प्रोग्रेसिव  लेजिस्लेशन  बनाने  का  दावा  करते

 हैं  बे  उनके  फायदा  से  वंचित  रह  जाते  महरूम  रह  जाते  इसका
 नतीजा  |यह  हो  रहा  है  कि

 जो  हैब्स  हैं  वह  तो  हमारे  खिलाफ  इसलिए  होते  हैं  कि  हम  उनके  वर्ल्ड  इंटरेस्ट्स  के  खिलाफ  कानन

 बनाते  हैं  प्रौढ़  वह  गरीब  अवाम  भी  हमारे  खिलाफ  इसलिए  होजाता  है  कि  उन  हमारे  कानूनों का

 उसे  कोई  फायदा  नहीं  पहुंचता  क्योंकि  उन  पर  सही  तौर  से  कमल  नहीं  होता  है  ।  हमारे ला  मिनिस्टर

 साहब को  यह  अ्रच्छी  तरह  समझ  लेना  चाहिए  कि  इस  तरह  की  एक  रुटीन  रिपोर्ट  पेश  कर  देने  कौर

 इस  तरह  रुटीन  में  काम  करने  से  हम  कभी  भी  अपने  मकसद  को  हासिल  करने  में  कामयाब  न  हो  सकेंगे

 प्रौढ़  साथ  ही  यह  बदलता  ड्रा  समाज  भी  इस  तरह  रुटीन  में  काम  करने  के  लिए  हमको  कभी  भी  माफ

 नहीं  करेगा  ।

 इसके  बाद  एगजिस्टिंग  लाज  की  तरमीम  का  सवाल  है  ।  मझे  अफसोस के  साथ  यह  कहना

 पड़ता  है  कि  इस  बारे  में  ला  कमिशन  की  रिपोर्ट  ar  रही  है  यह  बतलाया  गया  है  कि

 उनकी  तरमीम  होनी  जरूरी  है  लेकिन  उन  रिपोर्ट्स  को  अमल  में  लाने  में  देरी  हो  रही  है  ।  यह

 जो  लाज  हैं  यह  से  ५०  वर्ष  पहले  के  या  २००  वर्ष  पहले  के  समाज  के  मुताबिक  बने थे  अंग्रेजों

 ने  यह  एविडेंस  ऐक्ट  कौर  दूसरे  कानून  उस  की  जरूरत  को  देखते  हुए  बनाये  थे  जो  कि  राज  के
 बदलते  हुए  जमाने  में  दौर  जब  कि  हम  एक  सोशलिस्ट  पैट्रन  ars  सोसाइटी  कायम  करना
 चाहते  तब  जाहिर  है  कि  वे  पुराने  कानून  के  हालत  में  मुताबिक नहीं  प्रा  सकते  उनकी

 तरमीम  होनी  बड़ी  जरूरी  हैदर  उस  तरमीम  के  काम  में  राज  जो  देरी  हो  रही  है  उसकी  श्र  मैं

 खास  तौर
 से  ला  मिनिस्टर  साहब  की  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 एक  खास  बात  की  तरफ  मैं  हाउस  ate  ला  मिनिस्टर  साहब  का  ध्यान  दिलाना  चाहुंगा

 मैं  समझता  हूं  कि  हाउस  के  कई  मेम्बरान  मेरी  राय  के  खिलाफ  भी  होंगे  ।
 राज  के  कानून  के  मुताबिक

 बिफोर  पुलिस  इनएडमिसिबिल  है  ।  aa  अंग्रेज़ों  के  जमाने  में  तो  यह  किसी  हद  तक  समझ

 में  कराने  वाली  चीज  थी  लेकिन  ore  जब  कि  हम  श्राजाद
 हो  गये  हैं  att  हमारी  अपनी  पुलिस  है

 तब  इस  देवा
 की

 arse  पुलिस  के  ऊपर  यह  एक  बड़ा  धब्बा  है  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  आज  भी  पुलिस

 बहुत  भ्रमणी  नहीं  हुई  है  उसमें  डम्मूवमेंट  की  काफी  गुंजाइश  है  तो  भी  इस  तरह  की  चीज  स्टेट
 में  कायम  रहनी  पुलिस  के  लिए  धब्बा है  ।  अज  कानून  में  यह  लिखा  शुभ्रा  है  कि  नगर  कोई  इंस्पेक्टर
 जनरल ग्राफ  कप्तान  पुलिस  या  किसी  दूसरे  पुलिस  अफ़सर  के  सामने  श्रापना  इकबाल  जुमे
 कर  ले  तो  वह

 कानूनन  इनऐडमिसिबल  है  लेकिन  वही  इकबाल  जुर्म  जरगर  वह  किसी  दूसरे  सदा
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 अथारिटी  के  सामने  जुडिदिएल  what  के  सामने  भले  ही  वह  कितना  ही  छोटा  कयों  न  हो  इकबाल

 जुर्म कर  ले  तो  वह  ऐडमिस्वुल हो  जाता है  ।  राज  बारह  साल  के  बाद  भी  हम  अपनी  पुलिस  पर  इतना

 शेजवार  न  यह  कुछ  जरा  उचित  नहीं  जंचता  ।  आखिर  हमें  यह  नहीं  भूल  जाना  चाहिए  कि

 ट्रस्ट  बिगेट्स ट्रस्ट  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  are  पुलिस  बिलकुल  चरित्रवान  होगी  है  आदर्श

 पुलिस  हो  गई  है  जैसी  कि  हम  बनाना  चाहते  हैं  लेकिन  इस  तरह  की  चीज  रखनी  यह  स्टेच्यू  पर

 एक  धब्बा  लगाना  है  ।  मुझे  यह  चीज  बड़ी  अख  रती  है  ae  इसलिए  मैंने  इसका  जिक्र  कर  देना  मुनासिब

 समझा  कि  जब  एविडेंस  ऐक्ट  को  तरमीम  करने  की  बात  हो  तो  इस  तरफ  भी  ध्यान  दिया  जाय  कौर

 इसको  भी  तरमीम  कर  लिया  जाय  ॥

 श्री  मैं  थोड़ा  सा  अपने  बकील  भाइयों  की  निस्बत  कहना  चाहूंगा
 ।  आज  हमारे  देश  में  वकीलों

 की  बहुत  बड़ी  तादाद  है  ।  तादाद  के  बारे  में  एहतलाम  हो  सकता  है  लेकिन  यह  हकीकत  है  कि  हमारे

 बकील  भाई  लोगों  से  तो  बड़ी  लम्बी  लम्बी  फीसें  लेते  हैं  कौर  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  वे  फीस  ज्यादा  चार्ज

 करते  हैं  लेकिन  अपनी  इनकम  रजिस्टरों  में  सही  दर्ज  नहीं  करते  हैं  कम  लिखते  wa  मैं  कोई  इस

 बारे  में  दादो  शुमार  तो  नहीं  दे  सकता  लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा कि  हमारे  देश  में  वकीलों की  एक

 west  खासी  तादाद  है  कौर  उनके  जरिये  इस  तरह  से  काफी  इनकम  टैक्स  की  चोरी  होती  है  ।  इसको

 रोकना  जरूरी  है  प्रौढ़  इसके  लिये  लीगल  प्रैक्टिशनर्स  ऐक्ट  में  तरमीम  करने  या  ate  किसी  तरीके

 ऐसा  इन्तज़ार  किया  जाये  ताकि  वकीलों  के  वास्ते  अपनी  फीस  की  रसीद  देना  जरूरी  हो  जाय  ।

 जितनी  फीस  वह  क्लाइंट  से  चाज  करता  है  उसकी  रसीद/वह  उसको  दे  ।  ऐसी  हालत  में  वहू  Yoo

 रुपया लेता  है  झर  १००  रुपये  की
 रसीद

 देता  है  तो  क्लाइंट  उससे  कहेगा  कि  प्राय  यह  क्या  कर  रहे

 झगर  उन  दोनों  में  गठजोड़  हो  जाए  तो  दूसरी  बात  है  ।  इसके  बाद  मैं  इलेक्शन  पिटीशन के  बारे

 में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  दो  तीन  रोज  हुए  इस  बारे  में  हमारे  मित्र  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 की

 पर  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  जवाब  दिया  था  उसमें  उन्होंने  उन  तमाम  एप्लिकेशन्स के  बारे  में  पता

 नहीं  क्यों  नहीं  कहा  जो  कि  पंजाब  के  चीफ  मिनिस्टर  के  खिलाफ  लगाये  गये  थे  ।  मैं  उन  एप्लिकेशन्स के

 मैरिट  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  लेकिन  पता  नहीं  उन  एलीगेदन्स  में  से  जो  सीरियस  थे  उनकी  तरफ

 उनकी  तवज्जह  क्यों  नहीं  गयी  ।  हाउस  को  उनके  बारे  में  कुछ  क्यों  नहीं  कहा  गया

 विघि  मंत्री  to  कु०  मैंने  जात  बूझ  कर  उन  आरोपों  का  जिक्र  नहीं  किया
 और मैं  माननीय  सदस्य से  भी  निवेदन  करूंगा  कि  वे  भी  इनका  जिक्र  त  करें  क्योंकि  यह  मामला  अभी

 न्याय  निर्णयाधीन है  ।

 श्री मू०
 चं०  जेन

 :  मैं  सिफ॑  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  या  तो  ला  मिनिस्टर  साहब  उन

 एप्लिकेशन्स का  हवाला  न  देते  और  अगर  हवाला  दिया  था  तो  जितने  सारे  एप्लिकेशन्स  उस  पिटीशन

 में  थे  उन  सबकी  तरफ  उनको  ध्यान  देना  चाहिये था  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  ला  मिनिस्टर साहब  इस
 बारे  में  अ्रहतियात

 एक  चीज  की  तरफ  मैं  प्रौढ़  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  रिपोर्ट  में  जिक्र  है  कि  हम

 कानूनों  का  हिन्दी  में  ट्रांसलेशन  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  जिस  रफ्तार  से  यह  काम  हो  रहा  है  उससे  तो  मेरा

 स्याल है  कि  सन्‌  १६६५  तक  या  उसके  बाद  की  तारीख  तक  भी  यह  काम  नहीं  हो  सकेगा  ।  जिस

 रफ्तार  से
 ला  मिनिस्टर  चल  रहे  हैं  उससे  तो  सन्‌  २०००  ई०  तक  भी  यह  काम  पुरा  नहीं  होगा  ।

 तो  मेरी  गुजारिश  है  कि  इस  काम  में  उनकी  तवज्जह  होनी  चाहिये  कि  इसको  तेज  रफ्तार  से  किया

 जाए  |

 मुझे  इतना  ही  कहना  था  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  यादव  उपाध्यक्ष  इस  समय  विधि  मंत्रालय  पर  चर्चा  हो  रही  है

 और  इसी  से  सम्बन्ध  है  न्याय  विभाग  का  भी  ।  हमारे  माननीय  मित्र  ने  यह  बताया  कि  विधि
 मंत्री का  जो  मंत्रालय  है  उसमें  क्या  हो  रहा  है  ।  वह  क्या  करना  चाहते  हैं  इसका  कोई  खुलासा  इस

 रपट  में  नहीं है  ।  जो  रपट  हम  लोगों  के  सामने  है  वह  तो  केवल  ७  अन्न  की  या  साढ़े  तीन  सुबहे  की

 इससे  जाहिर  है  कि  सरकार  का  कौर  हमारे  विधि  मंत्री  का  इस  मंत्रालय  की  शोर  कितना  जबरदस्त

 ध्यान  है  ।  वह  क्या  सुधार  करना  चाहते  या  उनके  सामने  क्या  समस्यायें  अगर  हम  इस  रपट

 को  पढ़ते  हैं  तो  इसके  बारे  में  कोई  चीज  नहीं  पाते  हैं  ।

 यह  सही  है  कि  हमारे  विधि  मंत्री  का  दर्जा  बढ़  गया  है  ।  यानी  वह मंत्रिमंडल के  एक  सदस्य

 हो  गये  यह  हो  सकता  है  कि  उनकी  व्यक्तिगत  हैसियत  बढ़ी  लेकिन  जहां  तक  इस  विधि  मंत्रालय

 का  शौर  इसकी  कार्यविधि  का  प्रदान  है  उसमें  कोई  भी  इजाफा  नहीं  sas  श्र  मैं  तो  यही  समझता  हूं
 कि  एक  रुटीन  वक  की  तरह  से  यह  रपट  राज  हमारे  सामने  प्रस्तुत  है  ।  जो  स्थिति  हमारे  देश  की

 है  उसको  हम  देखें  तो  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  न्याय  की  बात  कहना  हमारे  देश  में  न्याय  के  साथ
 जबरदस्त  अन्याय  करना  होगा  ।  अराज  सवेरे  जो  घटना  घटी  कौर  जिस  पर  कार्यस्थगन  प्रस्ताव  लाया

 गया  उसको  हमने  देखा  |  इसी  प्रकार  की  घटना  उस  समय  घटी  थी  जब  कि  जीवन  बीमा  निगम  की

 जांच  के  लिये  एक  हाईकोर्ट  के  छागला  साहब  की  नियुक्ति  हुई  शौर  उन्होंने  अपना  रपट  दी

 उस  रपट  के  बारे  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  महोदय  जबरदस्त  बात  कही  थी  भ्र ौर  कहा  था  कि  उनका

 जो  फैसला  है  वह  इम्प्रापर है  ।  इसी  तरह  का  यह  नानावती  कांड  पद  वहू  चाहे  जितने  ही  बड़े  पद

 पर  चाहे  जितनी  उनकी  हैसियत  जब  हाईकोर्ट  के  जजों  ने  उनके  खिलाफ  एक  फैसला  दे  fear

 «+ कि  उनकों  जीवन  भर  का  कारावास  मिलेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  वह  कांड  खत्म  हो  ला  मिनिस्ट्री  के  बारे  में  कहिये  ।

 श्री  यादव  :
 मैं  एक  हवाला  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  एक  ताजा  घटना  है  ।

 fat  to  कु०  सेन  :  एक  औचित्य  प्रदान  है  ।  राज  सुबह  अध्यक्ष  महोदय  ने  अपना  निर्णय

 दे  दिया  है  कि  इस  मामले  पर  सभा  में  चर्चा  न  की  जाये  ।

 श्री  यादव  :  मैं  उस  चर्चा  को  नहीं  उठा  रहा हूं  ।  मैं  सिफ  जिक्र  कर  रहा  था  मत  अभिनय

 प्रशन  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 इस  सम्बन्ध  में  एक  निर्णय  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  यादव  :  तो  जजेज़  ने  जो  लिखा  उसकी  इजाजत  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मालूम  नहीं  कि  रखने  सवेरे  सुना  या  नहीं  कि  न  तो  उस  मामले

 में  किसी  को  छोड़  दिया  गया  है  ak  न  कोई  ak  दखल  दिया  गया  है  ।  वह  तो  तब  तक  के

 लिये  है  जब  तक  कि  वह  दो  चार  दिन  में  वहां  जाकर  लीव  टू  अपील  हासिल  न  कर  लें  ।  ऐसा  तो  नहीं

 है
 कि

 जजों  का  हुक्म  किसी  ने  नहीं  माना  या  उसको  कमल  में  नहीं  कराने  feat  ।

 श्री  यादव
 :

 मैं  तो  एक  सरकमस्टांस बता  रहा  हूं  ।  जब  दो  चार  दिन  की  ही  बात  थी  तो

 ऐसा  बरताव  करने  की  क्या  जरूरत  थी  |

 श्री  त्यागी  (  देहरादून )  जरगर  यह  एक  मिसाल  है  तो  कोई  हज  नहीं  बशर्तें  कि  हमें  यह  ऐतबार

 हो  जाये
 कि

 आइन्दा  यह  कौर  लोगों  के  लिये  प्रिसिडेंट  नहीं  बनेगा  ।

 a  यादव :  तो  मैं  सिफ॑  यह  मिसाल  देकर  कहना  चाहता  था  कि  जब  यह  स्थिति  हो  तब  तो

 फिर  न्याय  की  बात  करना  न्याय  के  साथ  ही  अन्याय  करना  होगा  ।
 ह
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 हम  न्याय  की  तो  जैसा  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  झर  मैं  भी  कहूंगा
 कि  किसी  भी  सरकार  के  तीन  प्रमुख  ग  हुआन  करते  कार्यकारिणी  कार  न्यायपालिका

 और  किसी  नागरिक  की  स्वतंत्रता  तभी  रक्षित  रह  सकती  उसका मान  जिन्दगी
 उसकी  जायदाद  तभी  रक्षित  रह  सकती  है  जब  इन  तीनों  के  अधिकार  अलग  रहें  प्रौढ़  किसी

 क  व्यक्ति  के  हाथ  में  या  किसी  एक  संस्था  के  हाथ  में  न  चले  जायें  ।  इस  सिलसिले में  में  दो  तीन

 पूर्ण  पुरुषों  के  रोटेशन  प्रापक  सामने  रखना  चाहता  हूं  |

 श्री  ब्लेक  स्टोन  ने  कहा  है

 कहीं  भी  कानून  बनाने  तथा  उसको  पालन  करवाने  का  अधिकार  तथा  न्याय

 शक्ति  वापस  में  भ्र लग  नहीं  वहां  व्यक्ति का  स्वतंत्रता तथा  सम्पत्ति

 सुरक्षित  नहीं  रह  सकती  |

 इसी  संदर्भ  में  लार्ड  ब्राइस  ने  कहा  है

 ag
 किसी  सरकार  की  उत्तमता  का  सर्वोकृष्ट  ० ह्  उसका  न्याय  विभाग  है  क्योंकि

 सांधारण  नागरिक  के  हित  की  सुरक्षा  के  लिये  यह  भावना  श्रावक है  कि
 उसके  साथ  उचित  न्याय  शीघ्र  किया  जायेगा  ।

 इसी  पन्ना  में  ग़ार नर  ने  कहा  है

 एक  सभ्य  राज्य  की  बिना  न्याय  विभाग  के  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 जब  हम  इन  सिद्धान्तों  को  देखते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  अपने  यहां  इनका  बिल्कुल  प्रभाव  है  ।  यहां

 मजिस्ट्रेट  में  न्याय  ate  कार्यकारिणी दोनों  के  अधिकार मिल  गये  हैं  ।  यह  में  ७  एक  उदाहरण

 देकर  बताना  चाहता  थ  सन्‌  १९४५८ में  उत्तर  प्रदेश  में  अन्न  के  बढ़े  हुये  दामों  के  सवाल  को  लेकर

 झ्रान्दोलन  पौर  उसको  दबाने  के  लिये  सरकार  ने  मजिस्ट्रसी  का  इस्तेमाल  किया  ।  मजिस्ट्रेट

 ने  जाब्ता  फौजदारी की  धारा  १०७  के  अन्तर्गत  विधान  सभा  ate  विधान  परिषद्‌ के  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  को  इसलिये  गिरफ्तार  कर  लिया  कि  वे  गड़बड़  करने  जा  रहे  हैं  मौर  शान्ति  भंग  करने

 इस  तरह  से  उस  धारा  का  उपयोग  किया  गया  ।  इसी  तरह  से  इस  धारा  का  इस्तेमाल

 करके  इसी  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  श्री  भ्र जन सिह  भदौरिया  को  कौर  उनके  साथियों  को  छ

 महीने  की  सजा  श्र  १०००  रुपया  किया  लेकिन  जज  ने  जर्माना माफ  कर  दिया  wire

 सजा  जितनी  मिल  चंकी  थी  उसी  को  काफी  बताया  ।  इसी  सिलसिले  में सन  geyo F में  डा०  राम

 मनोहर  लोहिया  ने  सेल्स  टैक्स  दफ्तर  के  सामने  सत्याग्रह  किया  ।  उसके  बारे  में  जजेज  ने  अपनी  राय

 जाहिर की  है  ।  म  उन  कोटेदन्स को  पढ़ना  चाहूंगा  ।  एक  मजिस्ट्रेट  एक  न्यायाधिकारी  सरकार

 के  इशारे  पर  कहा
 कि

 डा०  लोहिया जो  प्राप्त  के  सामने  *+  *.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यह  बात  श्राप  नहीं  कह  सकते

 कि
 किसी  न्याय  अधिकारी  ने

 किसी
 मिनिस्टर

 इदारे  पर  कोई  फैसला  दिया  ।  ara  कहना  ठीक  नहीं  कौर  न  कहनी  चाहिये  ।

 श्री  यादव  :  मैं  पढ़े  देता  हूं  कि  चूंकि  ०.

 उपाध्यक्ष  महिला  :  मैं  कह  रहा  हं  कि  श्राप  यह  नहीं  सकते कि  किसी  जज  ने  मिनिस्टर

 के  इशारे  पर  कोई  फैसला  किया  ।

 श्री  यादव
 :

 मे  कहना  चाहता हूं  कि  उस  मजिस्ट्रेट  ने  कहा  कि  चूंकि  डाक्टर  लोहिया  झदालत

 a  qe  नदी  भाते  हे  उत  THE  बल  प्रयोग  करके  लाया  जाये  ।

 423  (Ai)



 २७७६  की  मांगें  १४  १९६६०

 जब  जस्टिस  ए०  एन ०  मुल्ला  कौर  जस्टिस  नसरुल्ला  बेग  के  सामने  मामला  पेश  ga.  तो

 मैजिस्ट्रेट  महोदय  के  खिलाफ  जो  शिकायत  उसका  जवाब  उन्होंने  दिया  ।  मैं  आपके  सामने

 उसके  बारे  में  पढ़
 कर

 सुनाता  हूं
 ।

 ने  बताया  कि  अभियुक्त  ने  दो  बार  उनके  सामने  से  इनकार

 जब  वह  जेल  में  उनका  मुकदमा  करने  गये  |  ३०  नवम्बर को  वह  जेल  तीसरी

 दफ़ा  गये  |  लेकिन  जेलर  ने  बताया  कि  अभियुक्त  पेशी  से  इनकार  कर  रहा  है

 श्र  अदालत  के  सामने  जबरदस्ती  ही  ले  aa  जा  सकता  है  |  तब  उन्होंने

 area दिया  कि  डा०  लोहिया  को  कम  से  कम  बल  प्रयोग  करके  सामने  ले

 आया  जाये  श्र  उनको  कोई  शारीरिक  चोट  न  पहुंचे  ।

 करीब  २०  मिनट  बाद  एक  कुर्सी  पर  डा०  लोहिया  चार  आदमियों  द्वारा  ले  जायें  गये  |

 फिर  भी  उन्होंने  सवालों  का  जवाब  देने  से  इनकार  किया  कौर  दस्तावेज़ों  पर

 दस्तखत नहीं  किया  |  भ्र दा लत  क्लर्क  ने  तब  उनके  अंगूठे  का  निशान  लेने  की

 कार्रवाई की  ।  उन  चार  आदमियों  की  मदद  जो  डा०  लोहिया को  ले

 भ्र दा लत ने  डा०  लोहिया के  हाथ  पर  से  चादर  हटाया  जो  उन्होंने
 लपेट  रखा  था  कौर  उनकी  मुट्ठी  को  खोला  ।

 श्री  जस्टिस  मुल्ला  :  अंगूठे  के  निशान  की  क्या  जरूरत  थी  ?

 अतिरिक्त  सरकारी  वकील  :  वह  शभ्रदालत  के  सवालों  का  जवाब  नहीं  दे  रहे  थे  ।

 श्री  जस्टिस  बेग  :  अंगूठे  के  निशान  की  कया  अ्रहमियत  है  ?  दस्तावेज़  पर  मजिस्ट्रेट  का

 एक  नोट  काफी  होता  है  ।

 श्री  जस्टिस  क्यों  इस  तरह के  मजिस्ट्रेटों  को  ऐसे  मामले  दिये  जाते  जो

 कानून  नहीं  जानते  ?  अधिक  जानकार  मजिस्ट्रेटों  को  इस  तरह  के  मामले  दिये

 जाने  चाहिएं  ॥

 अतिरिकत  सरकारी  वकील
 :

 अंगूठे  के  निशान  की  कोई  ज़रूरत  नहीं  थी  ।

 श्री  जस्टिस  बेग
 :

 क्या  अंगूठे  का  निशान  लगवा  लेने  से  दस्तावेज ़में  खास  वज़न  पड़

 जाता

 rao
 अतिरिक्त  सरकारी  नहीं  श्रीमान्‌  ।  लगता  है  ८.  जरूरत से  ज्यादा

 तक  थे  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  ss  के  निशान  में  ही  सारा  समय  चला  जायगा  |

 श्री  यादव
 :

 में  खत्म  कर  रहा  हूं
 ।

 इस  संदर्भ में
 माननीय  सदस्यों को  यह  सब  बताना  बहुत

 श्रावक है  ॥

 श्री  जस्टिस  बेग  :  मैं  नहीं  जानता  कि  न्यायालय  के  सामने  मामले  के  तबादले  की  कोई

 दरखास्त  है
 ।

 लेकिन  मैं  नही  समझता  कि  उस  श्रदालत  में  मुकदमे  की  सुनवाई

 के  लिये  उपयुक्त  वातावरण है  1.0

 इस  सम्बन्ध में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  मजिस्ट्रेटी का  हाल  है  ।  कौर  भी

 ऐसे  तमाम  मसले  जिन  से  पता  चलता  है  कि  किस  तरह  के  मजिस्ट्रेट  हमारे  बीच  में  उस  का  एक

 रही  हैं
 ही  कारण  है  कि  राज  न्यायपालिका  कौर  कार्यपालिका  विभक्त  नहीं  प्लग नहीं  एक  ही  में

 ||



 र४  १८८१  भ्रनुदानों की  मांग  २७७७

 इसी  सिलसिले  में  मैं  एक  मिसाल  देना  चाहता  हूं  ।  जानता  फौजदारी की  धारा  ४८०  के
 अन्तर्गत

 मजिस्ट्रेटों को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  दफा  294,  १७८,  १७९,  २२८  शाई ०  पी०  सी ०  के

 अन्तर्गत  oa  वाले  जितने  जुर्म  वे  sore  किसी  मजिस्ट्रेट  के  सामने  जायें  कौर  नगर  श्रमायुक्त  कोई

 गलती  करता  तो  उसको  अदालत  की  बरखास्तगी  तक  कैद  की  सजा  कौर  दो  सौ  रुपये  जुर्माना  की

 सजा  दी  जा  सकती है  ।  झगर  हम  इन  दफात  को  पढ़ें  कौर  सेपेरेशन  साफ़  जुडिशरी-न्यायपालिका  कौर

 कायें  पालिका  को  अलग  रखने  के  सिद्धांत  को  तो  वे  कितने  बेमेल  हैं  ।  लेकिन  बारह  साल  की

 तरता के बाद भी के  बाद  भी  माननीय  न्याय  मंत्री  का  ध्यान  उस  तरफ  नहीं  गया  है  कि  इस  तरह  की  दफात  हमारे

 कानूनों में  मौजूद  हैं  ्र  राज भी  वे  बराबर  उसी  तरह से  चल  रही  हैं  |

 इस  के  बाद  सब  से  बड़ा  गठन  भाषा  का  है  |  शायद  मैं  दस  रा  जो  कि  इस  देश
 की

 अपनी  बोली  में  बोल  रहा  हं  ।  इस  महत्वपूर्ण  विषय  में-न्याय-पर  जितनी  बहस  हुई  वह  सब  अंग्रेजी  में

 हुई है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मुल्क  में  भ्रंग्रेजी  के  जानने  वाले  तो  शायद  केवल  एक  फी  सैकड़ा
 लेकिन  हिन्दी  या  हिन्दुस्तानी  को  जानने  बाले  उन  इलाकों  में  जिनके  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  वे

 इस  का  विरोध  करेंगे  क्योंकि  वे  भ्रंग्रेजी  ही  जानते  ०५ ०] प्रग्नर्ज  के  मुकाबले  में  ज्यादा  होंगे  ।  लेकिन

 सारा  अदालती  काम-काज  भ्रंग्रेजी  में  होता  है  ।  हाई  कोर्ट  की  भाषा  प्रंग्रेजी  है  ही  और  सुप्रीम  कोर्ट में  भी
 अंग्रेजी  ही  चलती  है  ।  भ्र ौर  न्यायाधिकारी  भी  ग्रंग्रेजी  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  मैजिस्ट्रेट  प्रदा लतों  में  भी

 फ़ैसले  अंग्रेजी  में  होते  हैं  ga  माननीय  सदन  में  भी  कानून  अंग्रेजी  में  बनते  हैं  ।  ये  कानून  दौर  फैसले
 किसके  लिए हूं

 ?  वे  इस  मुल्क  में  बसने  वाल  चालीस  करोड  लोगों  के  लिए  हूँ  जिनकी  भाषा  अंग्रेजी

 नहीं  जो  wast  का  एक  अक्षर  भी  नहीं  समझते  हैं  ।  sere  किसी  को  कोई  फैसला  पढ़ाना  हो  तो

 तीसरे  किसी  वकील  के  बगैर  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकता  हैदर  उसको  नहीं  समझ  सकता  है  ।

 सब  से  जबरदस्त  श्वसन  भाषा  का  है  ।  वहू  कितना  जबदंस्त  उस  के  लिए  में  फिर  डा०  लोहिया  को  sate

 करना  चाहता  हूं  ।  अंग्रेज  के  जमाने  में  कांग्रेस  के  द्वारा  चलाई  जाने  वाले  सत्याग्रह  को  दबाने  के  लिए

 एक  स्पेशल  या वर्ज  एक्ट  बना  था  |  जब  उत्तर  प्रदेश  में  नहर  रेट  आन्दोलन  तो  उसी  के  तहत  बहुत

 से  लोग
 गिरफ्तार

 हुए  डा०  लोहिया  भी  गिरफ्तार  हुए
 ।

 हाई  कोर्ट  में
 उस

 को  उन्होंने  चेलेंज  किया
 शरर  वहां  वह  जीत  गये  फिर  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  कराया  ।  डा०  लोहिया  चाहते  थे  कि  सुप्रीम कोर्ट

 में  पनी  बात  feral में  कहें  ।  उन्होंने  वहां  किसी  वकील  को  नहीं  रखा  |  सुप्रीम  कोट  ने  यह  किया  far

 सरकार  का  पैसा  खर्चे  करना  अच्छा  समझा  तर  कोई  वकील  उनको  दे  दिया  लेकिन  उनको  नहीं

 बुलाया  गया  क्यों  कि  वह  चाहते  थे  कि  सुप्रीम कोटे  हिन्दुस्तान  की  जबान में  बहस  करें  ।  जब  उन्होंने

 इस  बात  पर  सवाल  तो  एक  जज  ने  कहा  कि  इस  भ्र दा लत  की  भाषा  भ्रंग्रेजी  है-मैं  दूसरे  के  बारे

 में  चल  कर  ।  में  यह  निवेदन  करनी  चाहता हूं  कि  जब  तक  कानून  जनता की  भाषा

 में  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  वह  सही  मायने  में  न्याय  नहीं  हो  सकता प्रेम  राज  इस
 कौर

 न  तो

 कार  का  कौर न  न्याय  मंत्रालय का  ध्यान  जा  रहा  है  ।

 संविधान  के  wets  इस  देश  के  नागरिकों  को  कुछ  बुनियादी  झ्रधघिकार मिले  हुए  जैसे एक  जगह  ते

 दूसरी  जगह  बोली  की  विचार  की  धार्मिक  स्वतंत्रता  नन  ars  ।  उन्हीं  को

 श्रीमान  तो  जिस  तरह  से  ग्रेडों  ने  इन  अधिकारों  को  कुचलने की  कोशिश  की  थी  नए  नए

 कानूनों के  संविधान में  भी  एक  धारा  उस  को  प्रतिबंधात्मक  उप-धारा के  साथ  लें  ,  तो

 उसके  जरिये  हिंदुस्तान  के  सभी  नागरिकों  की  श्राजादीकी  कुंठित  किया  जाता  है  कौर  जो  कोई  क्रांतिकारी

 काम  किया  चाहते  उन  को  रोका  जाता  उन  को  दबाने  के  लिये  बंगाल  ईस्ट  फरन्टियार  रेगुलेशन
 की

 धारा  १८३  है  ।  कोई  व्यक्ति  देश  के  दूसरे  भाग  में  नहीं  जा  सकता  है  ।  इसी  सिलसिले में  नेफा  का
 इलाका  वर्जित  इसी  देश  का  नागरिक  अपने  देश  के  ही  किसी  दूसरे  हिस्से  में  नही  जा  सकता  है  प्रौढ़

 अगर वह  जाता  है  तो  उस  को  रोका  जाता  हमला  करने  वाले  दहां  चले  प्रात  उन  को  कोई  रोकने

 वाला  नहीं  लेकिन  उस  व्यक्ति  को  रोकने  के
 लिये  सरकार

 कौर  उसके  अधिकारी  मौजूद  रहते
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 इस  देश  के  एक  व्यक्ति  के  लिये  हो  देश  का  एक  हिस्सा  बेगाना  है  ।  स्पेशल  ्  एक्ट  भी  है

 क्रिमिनल  ला  अ्रमेंडमेंट  एक्ट  भी  जिस  के  जरिये  देश  की  प्रा जा दी  की  लड़ाई  लड़ने  वालों  को  दबाया

 जाता  था  राज  भी  वह  मौजूद  है  ae  उस  के  अस्तगत  बहुत  से  लोगों  को  रोका  जाता  जेलों  में

 बन्द  किया  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नगर  माननीय  सदस्य  ये  बातें  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स  के  दिन

 तो  अच्छा  होगा  t

 श्री  यादव  यही  तो  मुश्किल है  कि  उठाना  चाहिये  ला  मिनिस्ट्री  लेकिन  हमारे  ला

 मिनिस्टर  कौर  ला  मिनिस्ट्री  होम  मिनिस्ट्री  के  हाथ  में  कठपुतली  है  ।  इस  में  मेरा  क्या  कसूर  है  ?

 इसी  प्रकार  frafza  डी टेंशन एक्ट  है  ।  इसी  तरह  धारा  १०६,  १०७,  Rok  बौर  ११०  हैं  ?

 घारा  ११०  ऐसी  जो  कि  संविधान  की
 आत्मा

 की
 हत्या  कर  रही  है

 ।  धारा  १०६  भी  एक  काला

 कानून  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  ने  दो  दफा कहा  है  कि  यह  तो  होम  मिनिस्ट्री  के  अ्रख्तियार  में  है
 ।

 माननीय
 सदस्य  कानून  के  ड्राइविंग  का  जिक्र  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मैं  राज  के  कहने  के  मुताबिक  इस  को  छोड़  देता  हुं  ।  दूसरी  चीज  यह  है  कि  हमारा
 जो  संविधान है  उसके  श्रीफल  २२  के  सब क्लॉज  २  की  भ  के  जरिये  इस  कितनी  प्रवहेलना

 हो  रही  जब  कोई  व्यक्ति  पकड़ा  जाता  है  तो  जितना  समय  उस  का  मैजिस्ट्रेट तक  ले  जाने  लगता

 हैं  उस  को  निकाल कर  २४  घंटों के  अन्दर  अन्दर  उस  को  मैजिस्ट्रेट के  सामने  पेश  किया  जाना  चाहिये  ।

 लेकिन  जाये  दिन  संविधान  की  इस  धारा  का  झ्रतिक्रमण  होता  रहता  है  ।  इसी  तरह  फैसले भी  अ्रदालतों

 में  होते  रहते  लेकिन  फिर  भी  सरकार  का  ध्यान  इस  नहीं  जाता  ।

 इसी  तरह  भ्रष्टाचार की  बात  है  ।  राज  न्याय  इतना  मंहगा  है  कि  साधारण  areal  के  लिये

 सम्भव  नहीं  है  कि  वह  न्याय  प्राप्त  कर  सके  ।  राज  राधिका  समानता  सामाजिक  असमानता

 इतनी  है  जिस  का  ठिकाना  नहीं  है  ।  आधिक  ग्र समानता  होते  हुए  गरीब  आदमी  न्याय  नहीं पा

 लेकिन  ort  सामाजिक  wearer  इस  से  भी  बढ़  कर  है  |  में  यह  देख  कर  फैसले  होते  हैं  कि

 बकील  किस  बिरादरी  का  है  ak  इस  का  मुवक्किल  किस  बिरादरी  का  है
 ।

 राज  न्याय
 विभाग  में

 यहां तक  स्थिति झरा  गई  है  ।

 जहां  तक  कौर  भ्रष्टाचार  का  सवाल  मुझे  ऊंची  की  ज्यादा  जानकारी  नहीं

 मैं  तो  छोटी  अदालतों  की  बात  करूंगा  जहां  पर  कि  देश  के  जनसाधारण  का  सम्बन्ध  रहता  है  ।

 aa  कदम-कदम  पर  रिश्वत  चलती  भ्रष्टाचार  होता  कौर  न्याय  बिक  रहा  है  a  साधारण  लोग

 उस  न्याय के  करीब  नहीं  जा  सकते  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 यह  श्राप  ला  मिनिस्ट्री  को  बात  कर  रहे  हैं  ?

 यादव  :  न्याय  विभाग  की  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 तब

 तो  यह  चीज  होम  मिनिस्ट्री  के  सम्बन्ध  में  होगी  ।

 यादव
 :

 इस  भ्रष्टाचार  को  रोका  जाना  चाहिये  ।
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 जहां  TH  जर्ज  ज  के  श्रप्वाइंटमेंट का  सवाल  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कमिशन

 ने  भी  इस  तरफ  तवज्जह  की  लेकिन  तक  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  यह  में  इसे

 में  नहीं  पाता हुं  ।  पिछले  अधिवेशन  में  यहां  पर  ला  कमिशन  के  ऊपर  बहस  हुई  थी  ।  हमारे  माननीय  सदस्य

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  भी  इस  पर  काफी  रोशनी  डाली  थी  of  किन  इस  पर  क्या  तवज्जह  हुई

 इस  का  पता  मिनिस्ट्री की  रिपोर्ट  पढ़ने  के  बाद  भी  नहीं  चला  ।  अगर  इस  पर  माननीय  मंत्री  कोई  नई

 शेरनी  डालेंगे  तो  सदन  का  बड़ा  फायदा  होगा |

 alt  रानी  रेड्डी (  श्री  साधन  गुप्त  ने  झपने  भाषण  में  बताया  कि  चुनाव  एक  दिन में

 समाप्त  नहीं  किए  जाने  चाहिए

 pat  साधन  गुप्त  :  मेंने  यह  कहा  था  कि  तनाव  के  वातावरण  में  चुनाव  एक  दिन  में

 समाप्त नहीं  किये  जाने  चाहिए

 fot  रामी  शेट्टी  :  मेरा मत  है  कि  ऐसा  कोई  चुनाव  नहीं  होता  है  जिसमें  तनाव  का  वातावरण

 न  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  मतदाताओं  को  शिक्षित  किया  जाये  जिससे  वह  चुनावों में

 हिंसा  तथा  अनुचित  तरीकों  कां  प्रयोग  न  १९५७  के  सामान्य चुनाव  १४  दिन  में  मिनट  हुए  थे
 जिसके  कारण  राजनैतिक  दलों  तथा  उम्मीदवारों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  तथा

 धन  भी  बहुत  व्यय  करना  पड़ा  ।  में  जानता  हुं  कि  सभी  राजनैतिक  दलों  ने  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम
 के  अधीन  निर्धारित  धनराशि  से  afar  व्यय  किया  था

 ।
 इसी  कारण  में  समझता  हूं  कि  यदि  चुनाव  एक

 दिन  में  समाप्त  होने  लगे  तो  बहुत  सी  कठिनाइयां  तथा  बहुत  सा  धन  बरबाद  होने  से  बचाया  जा  सकता

 साथ  ही  साथ  ऐसा  भी  होता  है  कि  एक  स्थान  पर  चुनाव  होन॑  पर  जो  दल  वहां  पर  जीत  जाता  है

 उसका  पक्ष  उस  स्थान  पर  जहां  पर  चुनाव  नहीं  है  प्रबल  पड़  जाता  है  कौर  फिर  निष्पक्ष  चुनाव

 नहीं  हो  पाते हैं  ।  इसलिये  चुनाव  एक  दिन  में  समाप्त  हो  जाने  चाहिए  चाह  मतों  की  गणना  बाद  में  दो

 तीन  दिन  तक  होती  रहे  ।  मूझे  इस  की  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  चुनाव  आयोग  ने  घोषणा करदी  है  शग

 चुनाव  एक  दिन  में  समाप्त  हो  जायेंगे  ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  द्वि सदस्यीय  निर्वाचन  क्षेत्र  नहीं  होने

 चाहिए  ate  इसीलिये  एक  विधान  प्रस्तुत  करने  के  जा  रहीं  है  जिसके  झ  रक्षित  स्थानों  के

 लिए  अलग  sara  होंगे  ।  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुक्षाव  हैं  कि  जब  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  सीमांकन  किया

 जाये  तो  उस  समय  इसका  ध्यान  रखा  जाये  कि  निर्वाचन  क्षेत्र  इस  प्रकार  के  हों  जो  एक  स्थान  पर

 अवस्थित  हों  तथा  जिनमें  भ्रमित  दूरी  न  हो

 ma  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  राज  प्रशासन  में  न्यायाधीशों  तथा  वकीलों की  कार्यकुशलता

 में  बड़ी  कमी  ar  गई  है  ।  इसलिये  इन  दोनों  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिये  उचित  कदम  उठाये  जाने

 मैं  समझता  हूं  कि  सब  से  पहले  विधि  शिक्षा  में  परिवर्तन  किये  जाने  चाहिये  जिससे  वह  स्नातक

 जिनको  कहीं  काम  न  मिले  इस  व्यवसाय  में  कराने  क  प्रयत्न  न  क  ।  विधि  कालिजों में  प्रवेश  के

 बारे  में  सरकार  को  कुछ  नियंत्रण  लगाने  चाहिये  जो  उसी  प्रकार  के  हों  जिस  प्रकार  के  इंजीनियरिंग

 च्रिकित्सा  कालिजों  में  प्रवेश  के  बारे  में  लगे  हुए  हैं  ।

 मुंसिफ  में  भरती  कुछ  राज्यों  में  लोक  सेवा  आयोग  करता  है  ।  इंटरव्यू के  समय  लोक  सेवा  के

 सदस्यों  के  साथ
 एक

 उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  भी  रहता  परन्तु  लोक
 सेवा

 आयोग  के  सदस्यों न

 मूल w  मे
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 की  संख्या  इंटरव्यू  बोर्ड  में  अधिक  होने  के  कारण  उस  न्यायाधीश  की  बात  पूरी  तरह  से  मान्य  नहीं  हो
 पाती  मेरा  सुझाव  है  कि  wrt  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  wea  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिये  कि  मुंसिफ  में  भरती  करने  की  जिम्मेदारी  उच्च  न्यायालय  केप न्यायाधीशों  को  सौंप  दी

 जाये  ।  इस  प्रकार  योग्य  तथा  विद्वान  व्यक्ति  इस  सेवा  में  भरती  होने  लगेंगे  ।  में  समझता  हुं  कि  माननीय

 विधि  मंत्री  निश्चित  रूप  से  इस  seq  पर  विचार  करेंगे  ।

 एक  वक्ता  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  कनिष्ट  एडवोकेटों  को  वरिष्ठ  एडवोकेटों  के  साथ  सिलकर

 काम  करना  चाहिये  जिससे  उन्हें  ग्रनुभव  हो  जायें  ।  में  भी  इस  सुझाव  की  सराहना  करता  हुं  ।

 राज कई  राज्यों  में  मुकदमों  पर  बहुत  धन  व्यय  होता  है  ।  न्यायालय फीस  को  राजस्व  का  साधन

 बना  रखा  है  ।  कई  राज्यों  में  लेख  की  फीस  मूलतः  १०  रुपये थी  जो  AT  १००  रुपये  कर

 दी  गई  है
 ।

 इसी  प्रकार  न्यायालय  फीस  भी  बढ़ा  दी  गई  है  ।  इसलिये  मेरा  विधि  मंत्री  से  भ्रनुरोध  है

 कि  वह  राज्य  विधि  मंत्रियों  को  बतायें  कि  राज्यों  में  न्याय  प्रशासन  पर  कम  व्यय  किये  जाने  के  बारे  में
 उचित कदम  उठायें  ।

 निर्धनों  को  विधि  सहायता  देने  के  बारे  में  विधि  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  यह  नहीं  बताया  गया  है
 कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 ।
 राज्य  सरकारों  को  इसकी  क्रियान्विति  के  बारे  में  क्या  सुझाव  दिये

 गये  में  तो  समझता  हूं  कि  संभवत  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  इसलिये  प्रतिवेदन में  कुछ  नहीं  बताया

 गया  में  करता  हूं  कि  सरकार  भविष्य  में  इसका  ध्यान  रखेगी  राज्य  सरकारों  पर  इसकी
 क्रियान्विति के  बारे  में  दबाव  डालेगी

 वकीलों  की  कार्य  कुशलता  के  बारे  में  बताते  हुए  मैं  यह  बताना  भूल  गया  था  कि  श्राज  राज्यों  के

 न्यायालयों  के  पुस्तकालयों  में  पर्याप्त  पुस्तकें  नहीं  होती  हैं  ate  इसी  कारण  जिलों  के  न्यायाधीशों  के

 निर्णयों  को  उच्च  न्यायालय  में  ले  जाया  जाना  पड़  जाता  है  |  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  न्यायालयों को

 कुछ  वित्तीय  सहायता
 दी

 जानी  चाहियें  जिससे  उच्च  न्यायालयों  के  अन्तिम  निर्णयों की  प्रतियां

 न्यायालयों  के  पुस्तकालयों में  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 विधि  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  समस्त  देश  में  न्याय  पंचायतें  होनी  चाहियें  ।  मेरा

 अपना  अनुभव  है  कि  ५०
 से  १००  रुपये  के  मामलों  में  इससे  अधिक  धन  व्यय  हो  जाता  है  यदि

 हम  समस्त  देश  में  न्याय  पंचायत  बना  दें  तो  छोटे  छोटे  मुकदमे  कम  व्यय  पर  ही  निबट  जायें  |

 फौजदारी  के  €&६  प्रतिशत  मामलों  में  गवाहियों  के  आघार  पर  न्याय  जाता है  क्योंकि

 जांच  के  वैज्ञानिक  तरीकों  की  हमें  जानकारी  ही  नहीं  है
 ।

 हमारे  देश  में  अंगुलियों  के  छाप  से  भी
 का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 न्यायाधीश  को  गवाहियों  का  ही  सहारा  लेना  पड़ता  है  ।  इससे

 कभी  कभी  निर्दोष  व्यक्ति  को  सजा  हो  जाती  है  कौर  अपराधी  बच  जाते  हैं  ।  इसलिये  मेरा

 है  कि  माननीय  विधि-मंत्री  राज्य  सरकारों  को  बतायें  कि

 तरीकों में  सुधार
 अपराधों  की  वैज्ञानिक  तरीकों  से  जांच  के
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 विधि  मंत्रालय  की  मांगों  के  संबंध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  ——

 मांग  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार
 कटौती की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 संख्या

 ् g  प्र

 स  ND

 ge  १२१  श्री  यादव  पदाधिकारियों पर  व्यय  कम  राशि  में  से

 करने  की  झावर्यकता  23,900,000

 रुपयें  कम

 कर  दिये

 जायें

 श्री  भ्ररविन्द  घोषाल  कलकत्ता Re  १७७  १००  रुपये

 सालिसिटर  पद्धति  हटाने  में

 असफलता

 Re  29s  श्री  रविंद  घोषाल  मुकदमों  को  निबटाने  में  विलम्ब  १००  रुपये

 ६  29.0  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  बीवियों में  से  १००  रुपये
 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति  करने की
 कता

 ्  १८०  फीस  की  अधिकतम तथा  न्यूनतम  १००  रुपये
 सीमा  निर्धारित  करने  की

 आवश्यकता

 ट  १८१  श्री  घोषाल  विधि  जीवी  संघों  के  पुस्तकालयों  १००  रुपये
 को  सहायता देने  की
 कता

 ee  १८२  विधि  ा  में  परेग  act  १००  रुपये श्री  भ्र रविंद  घोषाल

 की  अआ्रावस्यकता

 ई  १८रे  श्री  श्नरविद  घोषाल  कार्यपालिका को  न्यायपालिका  १००  रुपये

 से  अलग  करने  में  असफलता

 ६  १८  श्री  भ्ररविद  घोषाल  गरीब  मुकदमेबाजों को  मुफ्त  १००  रुपये

 सहायता देने  की  झ्रावस्यकता

 ae  Ioy  श्री  भ्र रविंद  घोषाल  न्यायालय की  फीसों  की  दर  कम  १००  रुपये

 करने  में

 RE  8&5  श्री  अरविंद  घोषाल  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  का  १००
 रुपये

 शीघ्र  कार्यान्वित  किया  लाना



 Rose  ATS  का  म  १४  ०

 v  x

 Re  TEE  श्री  प्रवीण  घोषाल  सरकारी  क्षेत्र  में  विदेशों  १००  समय

 विदेशी  फर्मों  से  होने  वाले
 समझौतों को  सावधानी  से

 तयार  करने  की  श्रावक्यकता

 Bo  १२५  श्री  यादव  राजनैतिक  दलों  को  चुनाव  शाद  घटा  कर

 के  बारे  में  नीति  १.  wat कर

 दी  जाये

 छ  श्श्२  श्री  यादव  चुनावों  पर  व्यय  कम  करने की  राशि  में  से

 श्रावर्यकता  ¥19,00,000

 रुपय कम  कर

 दिये  जायें

 ह  २००  ी  रविंद  घोषाल  दक्षिण-कलकत्ता  का  उप-चुनाव  १००  रुपय

 करने  में  प्र साधारण  विलम्ब

 go  To  पटल  :  उपाध्यक्ष  महोदय  में  समझता  हूं  कि  इस  सरकार  के  विधि

 मंत्रालय  पर  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारियां हूं  क्योंकि  यदि  जनता  चुनावों  अथवा  न्यायपालिका पर  से
 विश्वास  बनेंगी  तो  लोक  तंत्र  विरोधी  हो  जायेगी  ।

 हमारे  देश  में  न्यायपालिका  में  छोटे-छोटे  न्यायालयों  से  उच्चतम  न्यायालय  तक  के  सभी  न्यायालय

 झा  जाते  परन्तु  छोटे  छोटे  न्यायालयों  के  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  कार्यपालिका

 पर  है  ।  इस  कारण  छोटे  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  स्वतंत्रतापुर्वक  काम  नहीं  कर  पाते  हैं  क्योंकि  उनकी

 उनका  स्थानान्तरण  कार्यपालिका  द्वारा  किया  जाता  है  ।  मेरा  माननीय विधि  मंत्री  को

 सुझाव  है  कि  वह  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करेजिससे  उप-न्यायाधीश  अथवा  मजिस्ट्रेट  की  पदोन्नति  अथवा

 स्थानान्तरण  उच्च  न्यायालय  को  सौंप  दिया  जाये  ॥

 दूसरी  बात  में  सरकारी  अभियोक्ता  के  बारे में  कहना  चाहता  हूं  ।  अधिकांश

 राज्यो ंमें  पुलिस  विभाग  द्वारा  नियुक्त  किए  जाते  है  a  इनका  यह  कर्तव्य  होता  है  कि

 न्याय  करावें  पुलिस  विभाग  के  पदाधिकारी  होने  के  नाते  वह  यही  समझते  हैं
 कि  उनका  काम  सजा  दिलाने  का  ्  यह  बड़ी  गलत  बात  जब  वह  समझ  लेते  हैं  कि

 कोई  व्यक्ति  निर्दोष है  तो  यह  बात  उन्हें  निडर  होकर  न्यायालय  में  कह  परन्तु

 वह  ऐसा  नहीं  करते  हैं  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  शभ्रभियोक्ताओओं  की  नियुक्ति का  कास

 fafa  परामर्शी  को  सौंपा  जाना

 कुछ  राज्यों  में  मजिस्ट्रेट  तथा  शांति  न्यायाघीश  ग्राफ  राज्य

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  जाते  मैं  चाहता  हू ंकि  इन  मजिस्ट्रेटों

 eee

 के

 बारे  में
 कोई  सं  देहू  नहीं  होना  चाहिए  तथा  इनका  सम्बन्ध  किसी  राजनैतिक  दल  से  नहीं

 चाहिये  परन्तु  बड़े  दुख  के  साथ  मुझे  बताना  पड़  रहा  है  कि  मेरे  राज्य  बम्बई  में  विशेषतया  ह

 ee य
 व्यक्तियों

 को  यह  पद  दिए  जाते  हैं  जो  कांग्रेस  के  सदस्य  होते  अ  क

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मूल  चन्द  ga  पीठासीन  हुए ]

 कुछ  राज्यों में  न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका को  अलग  अलग  कर  दिया  गया  है

 परन्तु  कुछ  राज्य
 ऐसे

 हैं  जिनमें  ऐसा  नहीं  हुआ  में  चाहता  हूं  कि  उन  राज्यों  में

 भी शीघ्र  ऐसा  हों  जाना

 कुछ  दिन  पहले  पंजाब  में  एक  न्यायाधिकरण के  बारे  में  yet  उठाया  गया  था  ।

 न्यायपालिका  राज्य  नियंत्रण  में  होने  के  कारण  ही  एक  न्यायाधीश का  स्थानांतरण  वहां  पर

 किया जा  सका  था ।  मेरा  विचार  है  कि  न्यायपालिका म  जनता  को  तभी  विश्वास  होगा  जब

 न्यायपालिका के  निर्णय  ईश्वर  के  निर्णयों  के  समान  निष्पक्ष होंगे  ।

 यह  मंत्रालय चुनावों  की  व्यवस्था  करता  यह  इसी  मंत्रालय की  जिम्मेदारी  है

 कि  जनता  at  बताये  कि  सरकार  चुनाव  के  द्वारा  बदली  जा  सकती  चनावों में  राजनीतिक

 दल  होते  हैं  जो  चुनाव  जीतने  के  लिए  धन  व्यय  करते  परन्तु  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है

 fe  राजनैतिक  दलों  द्वारा  चनावों  पर  व्यय  किए गए  धन  की  जानकारी हो  सके  i  इसलिए

 मेरा  सुझाव  है  कि  चुनाव  विधि  में  एक  धारा  रखी  जानी  चाहिए  कि  राजनैतिक  दल  व्यय

 किए  गए  धन  के  gies  बतायें  ।  हमने  उम्मीदवार  के  सम्बन्ध  में  तो  cay  व्यवस्था  रखी  है

 शर  यही  व्यवस्था  हमें  राजनैतिक  दलों  के  बारे में  भी  रखनी  चाहिए  ।  मेरी  विधि-मंत्री

 से  प्रार्थना  है  कि  मेरी  इस  बात  पर  विचार  करें  प्रौढ़  विधि  में  इंस  प्रकार  की  व्यवस्था  कर

 दूसरी  बात  मैं  चुनाव  विधि  में  यह  कराना  चाहता  हूं  कि  किसी  जाति  sea  धर्म  द्वारा

 समर्थित  उम्मीदवार  को  यदि वह  इसी  अधार पर जीतता पर  जीतता  was  करार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सभी  कहते  हैं  कि  घ्िद्यार्ियों  को  राजनीति में  हिस्सा  नहीं  लेना  विश्वविद्यालय

 क्यों  में  गड़बड़ी  होने  पर  कहा  जाता  है  कि  राजनीतिज्ञ  विद्यार्थियों  को  भड़का  रहे  हैं  ।

 परन्तु  मैं  जानना
 चाहता  हूं  |

 कि  क्या  विधि  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  है  जिसके  कारण  विद्यार्थी

 राजनीति  में  हिस्सा  न  ले  ota  मरा  सुझाव  यह  है  कि  चुनाव  विधि  एक  धारा  frag
 जानी  चाहिए  कि  कालिज  शादी  के  विद्यार्थी  जिस  उम्मीदवार

 की
 सहायता  करेंगे  वह  उम्मीदवार  अ्रनहँ  हो  जायगा  ।

 wa  में  मैँ  चुनाव  चिन्हों  के  बारे में  कुछ  कहना  चाहता  हम  चुनाव  चिन्ह  इस

 प्रकार  के  नहीं  बनाने  चाहिए  जनता  की  भावनायें  जाग्रत  की  जायें
 ।  बलों  की

 जोड़ीਂ
 के  चिन्ह  से  ऐसा ही  होता  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  मतदाता  सूची  राजनैतिक

 दलों  तथा  उम्मीदवारों  को  नहीं  जानी  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  चुनाव
 न्यायाधिकरण  में  जिला  न्यायाधीश  के

 स्थान पर  उच्च  न्यायालय
 न्यायाधीश  नियुक्त  किए

 जाने  चाहिएं  |

 at  उचित  रास  :  सभापति  में  इसके  मुताल्लिक  केवल
 एक  दो

 बातें  कहना  चाहता हुं  ।  मैं  पढ़  रहा  था  इस  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  को कि  क्यां  कोई  ऐसा

 तरीका  हो  सकता  है  जिससे  श्राम  लोगों  को  इन्साफ  मिल  सके  ।  अराज  हालत  ऐसी  है  कि

 कानून  सामने  जो  जज  है  वह  भी  इस  बात  का  कायल  है  कि  जो  मुल्जिम है  उस  पर  इतनी

 सख्ती
 से  कानून  का  कमल  नहीं  होना  चाहिये  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  मुल्जिम  के  बरखिलाफ

 इस  किस्म  की  qa  के फैसले  होते  हैं  जो  लोगों को  हैरान  कर  देते  मुझे  खुद  इस  बात  का

 मुझे  एक  जगह  पर  पंजाब  में
 एक

 मुकदमें  में  गवाही  देनी  पड़ी
 ।

 जब  मैं  वहां
 मया

 तो
 जज

 ने  मुझ  से  पूछा fe  मेरी  फलां  are  ।  के  बारे में  क्या  राय  मैं  उसे  छिपाना
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 शनी  अरचित

 नहीं  चाहता  मेरे  एक  मोहतरम  दोस्त  सरदार  सज्जन  एक्स  एम०  एल०
 Te

 हमारी  सर्वेन्ट्स  श्राफ  पीपल्स  सोसायटी  के  लाइफ  मेम्बर  उनके  खिलाफ  खयानत का
 मुकदमा  चला ।  मे  जानता  था  कि  ag  मुकदमा  ठीक  नहीं  जब  में  वहां  गया  अर  मुझ से

 मेरी  राय  पूछी  गई  तो  मैं  ने  कहा  कि  मैं  तो  उस  meat  को  दयानतदार  समझता  मेरा

 उनका बड़ा  प्रेम  जज  साहब  फरमाते  हें  कि  ores  अन्दर  उनके  लिये  जो  प्रेम  है  उसकी  मैं

 कद्र  करता  आपने  जो  थोड़े  से  लफ्ज  इस्तेमाल  उनसे  में  बड़ा  खुश  हुमा  ।  जो  कुछ

 मुझ  से  पूछा  मैंने  बतला  दिया
 ।

 उसके  बाद  जब  तारीख  खत्म  हुई  तो  सरदार  सज्जन ५ द ि
 सिंह ने  मुझ  से  कहा कि  am  के  साथ  मैजिस्ट्रेट  ने  बड़ा  अच्छा  सुलूक  लेकिन  श्राप  देखेंगे
 कि  जब  मुकदमे  का  फैसला  होगा  तो  उसके  wat  सजा  मुझे  जरूर  मैंने  कहा  यह  कैसे

 हो  सकता  जज  जब  खुद  मानता  है  कि  तुम  इतने  दयानतदार  mat  हो  अथवा वह

 तुम्हारी  इतनी  इज्जत  करता  है  तो  यह  ॒  नहीं  हो  सकता  ।  लेकिन  जब  मुकदमे  का  फैसला  gar

 तो  उसे  wet  को  दो  साल  की  सजा  दी  मैं  हैरान  था  कि  जिस  आदमी  के  मुताल्लिक
 लोगों  की  जो  राय  है  उसे  जज  साहब  महसूस  करते  और  है  भी  मेरा  वाकिफ  है
 मे ंभी  कहता हुं  कि  दयानतदार  आदमी  फिर  भी  दो  साल  की  सजा  हो  मुझे  यह  पता  तो

 कि  हमारे  ला  मिनिस्टर  इस  कानून  को  शकल  दे  सकते  लेकिन  मेरी  यह  दख्वस्ति है  कि

 इसको  ऐसी  war दी  जाय  कि  जज  साहब  मजबूर  हो  जायें  इस  बात  के  लिये  कि  इस  किस्म
 का  जुल्म  न  होने  पाये  ।  वह  एक  ऐसा  झ्रादमी  है  कि  झगर  इस  इश्क़  पर  रिफ रेन् डम ल  लिय

 जाय  कि  पंजाब  के  दयानतदार  अ्रादमी  कैसा  होता  तो  शायद  मैजारिटी यह  राय

 देगी  कि  वह  शख्स  एक  दयानतदार  आदमी  मेरा  जाती  तजुर्बा  वह  मेरे  घर  के  प्रकार

 aa  गलती  से  मेरा  पैंट  लेता  गया  ।  उस  wrest  ने  घर  जाकर  उस  पैंट  को  दस्ते  माल

 नहीं  घर  में  जाकर  aga  में  रख  दिया  शर  बाद  में  वापस  किया  ।  वह  सोशलिस्ट

 पार्टी  का  मेम्बर  लेकिन  इसका  यहां  पर  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।  wey  भ्रामक  के  साथ

 इस  तरह  से  हुमा  ।  उसको दो  साल  की  सजा  हुई  ५००  रु०  जुर्माना  gar  i  उसने  कहा  कि
 पार्लीमान के  बाद  में  कहता  रहा कि  मेरे  पास  ३०० रु०  मैं  किसे  लेकिन  उसकी  बात  की

 परवाह  नहीं  की  गई  ।  इसलिये  क्या  कोई  ऐसा  तरीका  हो  सकता  है  जिसके  wax  बेगुनाह

 मुतरज्जिम  पब्लिक  के  जिसके  ऊपर  बड़ी  wet  राय  खयान 1

 करने  के  जुर्म  में  सजा  नहों  जाय  ।  सेक्शन्स  कोर्ट  में  मुकदमा  गया  ।  वहां  पर  दो  साल  की  सजा

 माफ  कर  दी  गई  कौर  ३००  रु०  जुर्माना  किया  गया  ।  wa  उसकी  wea  चल  रही  है

 यह  वाकया में  इसलिये  बयान  कर  रहा  हूं  कि  यह  मेरे  सामने  हमारे  मिनिस्टर  साहब

 यहां  बैठे  हुए  जिनके  लिये  मुझे  बड़ा  एहतराम  कया  कोई  तरीका ऐसा  हो  सकता है  कि

 जिससे  किसी  बेगुनाह  आदमी  को  सजा
 न

 हो  जाय
 ?

 राज  उसको  सजा  हो  गई  है  भर  कोई
 उसको  पूछने  वाला  नहीं  इस  तरह  के  बहुत  से  केसेज  इसलिये  मैं  भ्रम  करूंगा कि  कोई

 ऐसा  रास्ता
 निकालिये

 जिससे  बेगुनाह  बच  सके  श्र  लीगल  डिपार्टमेंट  अरपना  फर्जे  पूरा

 करता  रहे  ।

 इसके  अलावा  एक  छोटी
 सी

 बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  जो  कि  कोर्ट  फीस  के  मुताल्लिक

 है। व #००  बाज  दफा  ऐसा  होता  है  कि  कोर्ट  फीस  में  बहुत  सा  रुपया  लोगों  को  लगा  देना  होता
 लेकिन  कोई  कोई  आदमी  उसका  इस्तेमाल  नहीं कर  सकता  ।  इसके  लिये  पैसा  वापस  होने  की
 हद छः  महीने  मुक़र्रर  की  गई  है

 ।
 we  छः  महीने  के  उसको  दाखिल  कर  दीजिये

 तब  तो  पैसा  वापस हो  जाता  नहीं  तो  नहीं  मिल  सकता  ।  कोर्ट  का  कागज  कोई  गन्दा
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 तो नहीं  हो  पैसा  उस  पर  खच  gard  यह  तो  है  नहीं कि  उसका  पेसा  खर्च

 नहीं  इसलिये  उस  पर  यह  बन्दिश  नहीं  होनी  चाहिये  कि  वह  दो  महीने  या  छः  महीने में

 उसे  वापस  कर  जब  भी  वह  वापस  कर  उसे  उसका  पेसा  वापस  मिलना  चाहियें  ।

 सिर्फ  यही  दो  बातें  ज  करना  चाहता  था  ।

 श्री  त्यागी  :  मेरा  विचार  है  कि  विधि  मंत्रालय  का  काम  इतना  अधिक  नहीं  है  कि  एक  मंत्री

 केवल  उसी  का  काम  संभाले  |  पहले  विधि  मंत्रालय  के  पास  कुछ  प्रौढ़  काम  भी  थे  ।  श्री  सेन  जसे  योग्य
 व्यक्ति को  अधिक  काम  सौंपा  जाना  चाहिए  |  म  समझता  हूं  कि  इस  मंत्रालय  का  काम  केवल  कानूनी

 राय  देना  है  जो  कोई  बड़ा  काम  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  मंत्रालय  को  कुछ  शौर  काम

 सौंपा जाना  चाहिए  ।

 हत मुक्ष च्झे  स्वयं  कानन  का  ज्ञान  नहीं  है  परन्तु  उसके  सम्बन्ध  में  जनता  की  जो  प्रतिक्रिया  है  उससे  में

 भली  प्रकार  परिचित  हूं  ।  यह  झाम  घारणा  है  कि  न्याय  प्रशासन  बहुत  मंहगा  है  वकील  लोग  बहुत

 फीस  लेते  हैं  ।  वास्तव  में  वे  परजीवी  होते  हैं  जो  संकटग्रस्त  लोगों  पर  पला  करते  हैं  ।  उनकी  फीसें  बढती

 जा  रहीं  हैं  सनौर  इसीसे  न्याय  प्रशासन  मंहगा  होता  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  का  प्रजातंत्र  व्यर्थ  है

 जिसमें  न्याय  प्रशासन  इतना  मंहगा  हो  ।  न्याय  प्रशासन  को  कम  खर्चीला  बनाने  का  प्रयत्न  किया

 जाना  चाहिए ।  इस  सभा  में  वकीलों  की  संख्या  बहुत  है  जो  अपनी  श्रामदनी  कम  नहीं  होने

 देंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  समाजवाद  के  यग  में  रह  रहे  हैं  इसलिए  उन्हें  इस  वर्ग की  आमदनी  कम

 करने  का  विचार  करना  चाहिए  ।

 मेरी  दूसरी  शिकायत  यह  है  कि  निर्णय होने  में  देर  बहुत  लगती  है  ।  सभी  न्यायालयों  में  यह

 प्रवत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  जिससे  लोगों  को  बहुत  कष्ट  उठाना  पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  में  बताता  हूँ

 कि  इलाहाबाद उच्च  न्यायालय  में  १९४७  में  विचाराधीन मामलों  की  संख्या  १५,३३३  थी  जो  बढ़ते

 बढ़ते  १९४७ में  ४१,८३४  हो  गई  |  इसी  प्रकार  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  १९४७  म॑  उनकी  संख्या

 ११,२५४  थी  जो  geyo FT में  १६,३१८ हो  गई  ।  इसी  प्रकार  ग्न्य  उच्च  न्यायालयो ंके  विचाराधीन

 मामलों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  मैंने  इनके  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछा  था  ।  जिस  दिन  उसका  उत्तर

 दिया  था  उस  दिन  विचाराधीन  मामलों की  कुल  संख्या  १,£५,११९  थी  ।  यह  बड़ी  दयनीय  स्थिति

 है  ।  कई  मामले  तो  दस  साल  gy  साल  पुराने  हैं  ।  इस  प्रकार  के  विलम्बित  न्याय  का  क्या  लाभ

 में  समझता हूं  कि  न्याय  के  सम्बन्ध में  शीघ्रता  लाने  के  लिये  कार्यवाही  करना  प्रख्यात  प्रावश्यक  है  ।

 फिर  मैं  विधि-शास्त्र  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  ।  विधि-शास्त्र के  अनुसार

 अभियुक्त को  सन्देह  लाभ  दिया  जाता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  कोई  वाद  राज्य  प्लेग  व्यक्ति के

 बीच  में  हो  तो  सन्देह-लाभ  राज्य  को  ही  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  सुझाव

 पर  विचार करें  ।

 फिर  मं  जिरह  पर  भ्राता  हूँ  ।  मैं  नहीं  मिलता  कि  जब  अभियुक्त  अपराध  स्वीकार  कर  लेता  है

 तो  उसे  वैघ  कयों  नहीं  माना  जाता
 ?

 जब  अपराघ  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  फिर  व्यर्थ  जिरह  करने

 से  क्या  लाभ  है
 ?

 इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  विधि  शास्त्र  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिये

 गद्दी  समय  उपयुक्त है

 इसके  बाद  मैं  विधि  आयोग को  लेता  हूं
 ।

 उसने  जो  सिफारिशें  की  हैं  वे  बहुत  weet  हैं  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  मंत्रालय  उन  सिफारिशों  पर  कब  विचार  करेगा
 ?

 वह  समाज  सुधार  के  विधेयक  तो  लाता

 रहता है  परन्तु  न्याय  प्रशासन के
 सुधार  के  सम्बन्ध  में  कदम  नहीं  उठाया  जा  रहा

 aa  में  मैं  यही

 Pap  अंग्रेजी  में
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 त्यागी

 कहना  हूँ  कि  माननीय  मंत्री
 इस

 छोटे  से  मंत्रालय  पर  (०  योग्यता  को  नष्ट
 न  करें

 कछ  are  विभाग  भी  aa  हाथ  में  ले  लें  ।

 पत्रिका  तू  यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  विधि  मंत्रालय  निरंतर  afaaitaa  सदस्यों
 र का

 ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  है  ।  मैं  अपने  झ्रादरणीय  मित्र  श्री  त्यागी  द्वारा  कहे  गये  शब्दों  के  उत्तर  से

 अपना  भाषण  प्रारम्भ  करता  हें  ।  मैं  उनकी  इस  मांग  से  हार्दिक  रूप  से  सहमत  हूँ  कि  सर्वसाधारण

 के  लिये  न्याय  शीघ्र  शर  सस्ते  रूप  में  उपलब्ध  होना  चाहिये  ।  यदि  कोई  देश  या  सरकार  जनता  की

 इस  अत्यावश्यक  मांग  को  पुरा  करन  में  भ्र समर्थ  है  तो  इसका  यह  है  कि  वह  जनता  के  प्रति

 अपना  अनिवार्य  कते व्य  करने  में  असमर्थ  है  ।  में  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूँ  कि  अधिक  उत्पादन

 तथा  अरन्य  झा थिक  वस्तुझ्रों  की  मांग  करने  के  बीच  हम  सामाजिक  तथा  राजनैतिक

 जीवन  की  कुछ  बुनियादी  आवश्यकताओं को  भूल  जाते हैं  ।

 लोक  तंत्र  का  विकास  तब  तक  नहीं  हो  सकता  कोई  भी  शासन  प्रणाली  तब  तक  स्थाई  नहीं

 रह  सकती  जब  तक  न्याय  प्रणाली  ऐसी  न  हो  जो  उन्हें  प्रिय  जिस  पर  वे  गर्व  कर  सकें  अ्रथवा  जिसे

 वें  अपनी  समझ  सकें  ।  मूझे  यह  कहते  हुए  दुख  है  कि  हमारी  न्याय  प्रणाली इंतनी  खर्चीली  है  कि

 कचहरी  जाने  पर  उसे  यह  कड़वा  नतनुभट ्य  होता  है  कि  उसने  कितना  खर्चीला  काय  किया  गौर  मुकदमा

 जीतने  के  उपरांत  भी  उसे  कोई  खुशी  हासिल  नहीं  होती  है  ।

 मझे  एक  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  में  याद  जिसका  मुकदमा  मेंने  तब  लड़ा  था  जब  में  उच्च  न्यायालय

 का  कनिष्ठ  वकील  था  ।  दो  प्रतिवादियों के  विरुद्ध  बेचे  गये  माल  के  सम्बन्ध  में  केवल  ३५००  रु०  का

 मामला  था  ।  मुकदमा  डेढ़  महीने  चला  ।  तथापि  इसके  लिये  उसे  मुकदमें  की  रा३शि  से  भो  अधिक  रकम

 फीस  के  रूप  में  देनी  पड़ी  ।  परिणामस्वरूप  डिग्री  मिलने  के  बाद  वह  डिग्री  की  क्रियान्विति  के  लिये  भी

 न्यायालय  में  नहीं  प्राया  ।  इस  प्रकार  झपने  व्यवसायिक  जीवन  के  प्रारम्भ  में  ही  मैने  जो  सबक  सीखा

 मैं  उसे  झपने  जीवन  भर  नहीं  भूलना  चाहूंगा  ।  मेरे  विचार  से  ऐसी  न्याय  प्रणाली  बहिष्कार  के  योग्य

 क्यों कि  केवल  अ्रत्यधिक  व्यय  करने  के  उपरान्त  ही  यह  जनसाधारण को  सुरक्षा  दे  सकती  है
 बड़ी  कम्पनियां  या  धनी  व्यक्ति  इसकी  परवाह  नहीं  करते  हैं  क्योंकि  वे  इतना  व्यय  कर  सकते  हैं  ।  हमें

 न्याय  को  सुलभ  बनाने  के  लिये  wat  बहुत  कार्य  करना  है  ।  यदि  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिये  व्यक्ति  को

 कष्ट  उड़ाना  पड़े  तो  वह  एसी  उछाली  को  कभी  अच्छा  नहीं  समझेगा  झर न  यह  अकाली  अधि क  समय

 तक  चल  सकती  है  ।  मैं  यह  बात  पहले  भी  कह  चुका  हूँ  कौर  राज  भी  यह  बात  दुहराना  चाहता  हूं  कि  हम

 यह  लक्ष्य  तभी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जब  कि  पंचायत  स्तर  पर  न्याय  का  करने  में  समर्थ  व्यक्तियों

 के  प्रतिनिधि  न्यायालयों  की  स्थापना  करें  कौर  अधिक  संख्या  में  छोटे  छोटे  मुकदमों के  निर्णय  का  कायें

 उन्हें  दिया  जाय  ।  इन  छोटे  छोटे  मुकदमों  को  सामान्य  न्यायालयों  में  भेजने  में  बहुत  व्यय  होता  है  ।

 हमें  पंचायतों  को  प्रतीक  प्रतिनिध्यात्मक  प्रौर  समर्थ  बनाना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  कठिनाई  यह  है  कि

 हमारी  पद्धति  ऐसी  नहीं  है  कि  पंचायतों  में  व्यवसाय  व्यक्ति  सकें  |  निसंदेह  ऐसे  व्यवसाय

 कुशल  व्यक्तियों  के  अलावा  हमें  अन्य  लोगों  को  भी  शामिल  करना  होगा  तथापि  विधि  व्यवसायी

 व्यक्तियों  के  लिये  मतदाताओं  को  संतुष्ट  रखना  श्रावश्यक  नहीं  होगा  ।  एक  कुशल  विधि  व्यवसायी व्यक्ति

 उनको  संतुष्ट  रखते  हुए  भी  अपना  कार्य  कर  सकता  है  ।  किसी  भी  देश  में  एक  सामान्य  न्यायालय  में

 कम  व्यय  में  न्याय  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उदाहरण  के  लिये  ब्रिटिश  न्याय  पद्धति  को

 गरीब  व्यक्तियों  को  वहां  कम  व्यय  में  केवल  इस  कारण  न्याय  मिलता  है  कि  वहां  गरीबों  को  विधि  सम्बन्धी

 सहायता दी  जाती  है  ।  अ्रमेरिका  में  भी  यह् टी  स्थिति  है  ।  केवल  उन  देशों  में  जहां  पं  चायत  न्यायालय

 बाप  भले  ही  उन्हें  जन-न्यायालय  या  किसी  अन्य  नाम  से  सनौर  जहां  उन  न्यायालयों  में  भ्रहहताप्राप्त

 वकील किये  करते  हैं  HAT  वे  न्यायालय कम  aa  में  शीघ्र  न्याय  करने  में  समर्थ  हो  सके  |

 wast  में
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 मैने  स्वयं  देखा  है  कि  वहां  एक  मुकदमा  २  महीने  से  अ्रधिक  समय  नहीं  वहां  व्यवसायी  वकील

 होने  के  कारण  तथ्यों  की  जांच  न्याय  के  सिद्धांतों  के  अनुसार  निर्भयता  निष्पक्षता  से  हो  सकती  है

 तथा  सब  को  समान  रूप  से  न्याय  प्राप्त  हो  सकता  सामान्य  छोटे  मुकदमों  के  लिये  हमें  इस  प्रकार

 के  न्यायालयों  की  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  हां  बड़े  श्र  महत्वपूर्ण  मुकदमों  के  लिये  हमारी  न्याय-पद्धति

 उपयुक्त  है  ।  हमारी  न्यायिक  परम्परायें  ौर  न्यायाधीश  निर्भय  कौर  योग्य  हैं  तथा  वे  कई  बार  अपनी

 योग्यता  सिद्ध  कर  चके  केरल  के  राजनैतिक  ग्रोवर  सामाजिक  जीवन  में  पिछले  दो  वर्षों  में  जो  गड़बड़ी

 शर  तनाव रहा  केवल  न्यायपालिका  ने  ही  श्रवुचलित  रह  कर  संतुलन  कायम  रखा  तथा  विधि

 पक्ष  को  संतुष्ट  करने  का  प्रयत्न  किये  बिना  सरकार  प्रौढ़  संविधान  को  निष्पक्षता  प्रौढ़  निर्भयता से
 रखा  |  इस  प्रकार  हमारी  न्यायपालिका  ने  एक  ऊंची  परम्परा  बनाये  रखी  है झौर  जनता  का

 विश्वास  प्राप्त  किया  है  ।

 पंचायतों  पर  जनता  का  विश्वास  क्यों  नहीं  जब  म॑  पंचायतो ंके  बारे  में  बातें  करता  हूं  तो

 श्री  पांडे  और  श्री  त्यागी  असहमत  दीखते  इसका  कारण  यह  है  कि  उन्होंने  कोई  ऊंची  परम्परा

 कायम  नहीं  की  है  ।  निर्भीक  स्वतंत्र  ate  निष्पक्ष  न्याय  से  ही  हमारे  न्यायालयों  की

 बेईमान  परम्परा  बनी  है  हमारा  जनता  पंचायत  व  स्थान  में  न्यायालयों में  जाना  क्यों  पसन्द

 करती है  |  क्योंकि  व  जाना  हूं  कि  उनके  प्रति  भ्र न्याय  नहीं  होगा  भले  ही  वे  मुकदमा  हार  जाय ॥

 मेँ  सभा  की  इस  मांग  से  तरह  सहमत  हुं  कि  हमें  यथाशीघ्र यह  प्रयत्न  करना  चाहिये

 कि  जनता को  न्याय  शीघ्र  और  कम  खं  में  प्राप्त हो  ।  यह  कार्य  एक  दो  वर्ष  में  नहीं  हो  सकता

 न्याय  प्रयास  मुख्यतः  राज्यों का  विषय  है  ।  हमारे  संसाधन  अधिक  नहीं  हैं  तथा  हमारी  मांगें

 इतनी  ata  हूँ  कि  न्याय  की  ae  उतना  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  जितना  कि  हम  एक  इस्पात

 या  उर्वरक के  कारखाने को  दे  सकते हैं  |  इस +#  लिये इसकी  पूर्ववर्तिता  में  कराती है  ।

 श्रावक  धनराशि  तत्काल  प्राप्त  नहीं  हो  सकती है  |  तथापि  हमें  प्राया  करनी  चाहिये  कि  थे

 भी  अतिरिक्त  रिकी  प्राप्त  होने पर  हम  इस  विला  में  कुछ  काय  करने  में  होंगे  |

 मैं  विधि  are के  प्रतिवेदन की  क्रियान्विति  के  प्रश्न  को  लेता हूं  ।  विधि  आयोग  दुहरी
 क्षमता  में  काय  क़र  रहा  है  ।  एक  तो  यह  वर्त  मान  विधियों  are  संविधियों  के  संशोधन  तथा  नयी  विधियों

 की  सिफारि दा के  निमित्त  earth  संस्था  के  रूप  में  कार्य कर  रहा  है  ।  दूसरे  इसने  हमारी  न्यायिक
 प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्न  कर  परिश्रमपुवंक  एक  भारी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 इसमें  न्याय  प्रशासन  के  जिसमें  दीवानी  तथा  फौजदारी  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  तथा

 कई  प्राय  विषयो ंके  सम्बन्ध में  सिफारि दा

 जहां तक  विमान  सं विधियों के  संशोधन का  कार्य  है  कार्य  बहुत  सफलतापूर्वक चल

 रहा है  उनका  दूसरा  प्रतिवेदन  बिक्री  कर  के संत्रंघ  में  था  जिसे  १९४५६  के  केद्रीय  बिक्री  कर

 अ्रधिनियम  के  द्वारा  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  |  उनका  तीसरा  प्रतिवेदन  परिसीमन  प्रीमियर  के

 सम्बन्ध में  इस  सम्बन्ध  में  मसविदा  तैयार  कर  लिया  गया  है  ate  वह  समिति  के  विचाराधीन
 4 a  |  मेरा  व्यक्तिगत  मत  यह  है  तथा  मेरे  विचार  से  मेरे  वकील  मित्र  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे
 कि  परिसीमन विधान  में  शीघ्रतापूर्वक  परिवर्तन  करना  बुद्धिमानी  नही ंहै  क्योंकि  यह  विधान

 समय  की  कसौटी पर  खरा  उतरा है  ।  मेरे  विचार  से  उसमें  बुनियादी  रूप  से  परिवर्तन  करने  की

 कोई  झ्ावइ्यकता नहीं  है  ।  इसलिये  मैंने  परिसीमन  विधान  को  नया  रूप  देनें  वाले  विधान  को

 प्रस्तुत  करने  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  ली  है  ।
 तथापि  विधि  आयोग

 की
 सिफारिश  के  अनुसार  विधेयक

 sega  किया  जा  रहा  है  ।
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 चौथे  प्रतिवेदन  में  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  था  कि  उच्च  न्यायालय  की  पृथक  बेंचे  समस्त  राज्य
 में  रहे  इस  प्रस्ताव पर  राज्य  सरकारें विचार  कर  रही  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  न  तो  तत्काल

 निर्णय  किया  जा  सकता  है  शौर  न  सभी  व्यक्ति  एक  मत  हो  सकते  यह  विवादास्पद  विषय

 यदि  श्राप  एक  स्थान  पर  बेंच  स्थापित  करेंगे  तो  दूसरे  स्थानों  के  लोग  शोरगुल  wast  इससे

 TAT  पैदा  होगी  ।  यदि  श्राप  बनारस  में  एक  बेंच  स्थापित  करेंगे  ती  देहरादून  वाले  भी  इसकी  मांग

 करेंगे  ।  यह  समस्या  केवल  राज्यों में  है प्रो  वास्तव में  बहुत  कठिन  है  मेरे  विचार  से

 इस  प्रकार  स्थानीय  शत्रुता  को  रोकने  के  लिये  उसका  एक  ही  स्थान॑ पर  रहना  ठीक  है  ।  केवल

 उन  राज्यों  को  छोड़  कर  जहां  एक  से  अधिक  बेंचों  की  प्रापयिता  है--उदाहरणार्थ  वर्तमान  बम्बई

 अन्य  स्थानों  में  afar  बेंचों  की राज्य में  नागपुर  शौर  बम्बई  में  उच्च  न्यायालय  की  बेंचे हैं  ।
 स्थापना  करना  कठिन है  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  निगम  करने  में  विलम्ब  हो  सकता  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इससे  अगला  प्रतिवेदन  त्रिवेदी  सं विधियों  के  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  हमने  इस
 प्रतिवेदन  को  समस्त  राज्यों  में  भेज  दिया  है  ।  तथापि  हमें  उनके  निश्चित  निर्णय  प्राप्त  नहीं  हो  सबे

 कई  बातों  के  सम्बन्ध  में  यही  स्थिति  कई  विषयों  पर  हमने  बना  ली

 विधि  आयोग  का  यह  कार्य  स्थायी  प्रकार  का  सं विधियों  का  संशोधन  किया  जा
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 ्  पौर  उन  पर  निश्चित  निर्णय  हो  जाने  के  इचात्‌ , श  उनकी  नयी  विधियां  बनाने  के  हेतु  उन्हें

 संसद
 में  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।

 मुख्य  प्रतिवेदन  न्याय  प्रशासन  में  सुधार के  सम्बन्ध में  है  ।  एक  मुख्य  सिफारिश  अखिल

 भारतीय  विधि  जीवी  संघ  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विधि  पुरःस्थापित  हो

 चुकी है  प्रौढ़  प्रवर  समिति  उसका  अध्ययन कर  रही  है  ।  समिति अरपना  कार्य  समाप्त  कर  चुकी

 है पौर हम हम  करते  हूँ  कि  इस  वर्ष  वे  अंत  तक  यह  विधान  बन  जायेगा  |

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  के  उद्देश्य  से  उन्हें  विधि

 आयोग  वे  पास  मसविदा  बनाने  के  लिये  भेजा  गया  है  |  मसविदा तैयार  होने  के  थ  उन  पर

 पुनः  विचार  किया  जायेगा  ।

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  पिछले  वर्ष  पर्याप्त  चर्चा  की  गई  थी  ।  यह  ग्रा रोप  लगाया
 गया  at  कि  नियुक्तियां  निष्पक्ष  रूप  से  नहीं  की  जाती  हैं  अपितु  कई  अरन्य  हितों  को  ध्यान  में  रख

 कर
 की

 जाती  हैं
 ।

 जहां  तक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश
 की

 नियुक्ति  का  प्रशन  राज्य  के  मुख्य
 न्यायाधीश

 राज्यपाल  को  नाम  की  सिफारिश  करते  हैं  ।  राज्यपाल  मुख्य  मंत्री  के  परामर्श  से  वह  नाम

 स्वीकार  कर  लेता  है  या  दूसरे  नाम  की  सिफारिश  करता  हैं  |  दुसरा  नाम  बहुत  कम  भेजा  जाता  है  ।

 यदि  राज्यपाल  दूसरे  नाम  की  सिफारिश  करता  हैं  तो  वे  दोनों  नाम  गृह-मंत्री  के  द्वारा  राष्ट्रपति  को

 श्री
 त्यागी

 :
 यह  परम्परा गलत  हैं  ।  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति के  सम्बन्ध  में

 विधि  मन्त्रालय  से  परामशं  लिया  जाना  चाहिये  ।

 to  कु  सेन
 :  विधि  मंत्रालय  ने  यह  भी  सिफारिश  की  कि  केन्द्र  में  एक  पृथक्‌  न्याय

 मन्त्रालय की
 स्थापना  की  जाय  |  वह  मामला  विचाराधीन  है  ।  यह  बात  प्रधान  मन्त्री  के  हाथ  में

 है
 |

 श्री  आचार  ने  कहा  है  कि  कई  राज्य
 ीं  में  नट  प्रशासन

 एक
 दम  गप्प  पड़ा  है

 |
 वस्तुतः  यह  विषय

 मूल  अंगेजी
 में
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 राज्यों  के  अन्तर्गत  भ्राता  हैं  ।  उचित  संख्या  में  मुंसिफ़ों  की  नियुक्ति  करने  का  काम  राज्यों  का  हैं  ।  मुझे

 दुख  है  कि  कुछ  राज्यों  में  मुंसिफ़ों  की  संख्या  कम  है  ।  राज  के  युग  में  न्याय  को  अ्रन्तिम  पूर्वे

 बताता  दी  गई  &  क्योंकि  देश  के  लिये  उर्वरकों  के  कारखाने  या  अधिक  संचार  साधन  उपस्थित  करना

 अधिक  श्रावक  हैं  ।  हमने  यह  सिफारिश  की  है  कि  न्यायालय  में  मामलों  का  निपटारा  करने  के  लिये

 त्यायाधीकदों  की  पर्याप्त  संख्या  होनी  चाहिये  ।  यह  बात  मुंसिफ  न्यायालयों  कौर  उच्च  न्यायालयों  दोनों

 के  लिये  लागू  होती  है  ।  बात  यह  हैं  कि  काम  के  जब  तक  न्यायाधीशों की  संख्या  नहीं

 मुकदमों  का  निर्णय  शी  करता  सै  नहीं  हो  सकता  हैँ  ।  यह  भी  सत्य  है  कि  संविधान  बनने  और  कई

 अ्राधारभूत  संस्थाओं  आदि  की  स्थापना  के  च  से  मुकदमों  के  स्वरूप  में  भी  परिवर्तन  गया  है  |

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  से  सभी  न्यायालयों  में  मुकदमों  की  संख्या  बढ़ी हैं  ।  न्यायाधीशों  की

 संख्या  में  वृद्धि  करना  आवश्यक हैं  ।  ऐसा न  होने  पर  लोगों  के  अपने  मुकदमों  के  निर्णय  के  लिये  20,

 १२  या  १४५  वर्ष  तक  ठहरना  पड़ेगा  |  कुछ  दिन  ya  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  डा
 ०  सिद्धांत

 ने  मुझे  यह  बताया  था  कि  एक  प्रोफेसर  को  निर्दोष  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  से  हटा  दिया  गया  |  उसने

 प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  कर  दिया  कौर  उसकी  अवस्था  बहुत  दयनीय  हो  गई  |  केवल  उसकी

 मृत्यु के  उपरान्त  उसको  डिग्री  प्राप्त  हुई  ।  इस  पद्धति  पर  इससे  कटु  भ्र ौर  कोई  भ्रालोचना  नहीं  हो

 सकती  है  कि  एक  व्यक्ति  को  उसके  जीवनकाल  तक  उसके  मुकदमों  का  निर्णय  प्राप्त न  हो  ।  मेरा यह

 व्यक्तिगत  मत  हैं  कि  हमें  पर्याप्त  संख्या  में  न्यायाधीशों  की  आवश्यकता  हैं  प्रो  प्रत्येक  न्यायालय में

 मैं  कुछ  अ्रतिरिकंत  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करने  में  सफल  भी  aes  |  मुझे  इसका  गर्व  है  तथा  मैं  इसके

 लिये  प्रधान  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्री  को  धन्यवाद  देता हूं  कि  उन्होंने  प्रत्येक  स्तर  में  मेरे  प्रस्तावों  का  समर्थन

 किया  ।  परिणामस्वरूप  पहिली  बार  १९  ५७  के  कलकत्ता  इत्यादि

 उच्च  न्यायालयों  में  प्रतिष्ठित  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  हुई  इससे  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  में

 पर्याप्त कमी  हुई  हैं  ।

 चुनावों  के  सम्बन्ध  में  मैं  श्री  साधन  गुप्त  के  ग्रारोपों  का  उत्तर  देता  हूं  ।  भ्र भी  हमारे  दिमाग  में

 केरल  के  चुनावों  की  याद  ताजा  है  ।  सम्भव  है  चुनाव  प्रणाली  पौर  चुनाव  विधि  के  सम्बन्ध  में  हमारा

 रवैया  वही  हो  जो  केरल  के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  अपनाया  गया  था  ।  यदि  कोई  व्यक्ति अपनी  हार या
 जीत  के  लिये  सभी  बातों  को  दोषी  ठहराये  कौर  अपना  क्षोभ  प्रगट  करे  ।  तो  भी  मैं  किसी  पर  आरोप

 नहीं  लगाना  चाहता  हूं  ।  तथापि  सभा  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगी  कि  केरल  के  चुनावों  में  गर्मी  अर

 तनाव  के  रहते  हुए  भी  जो  चीज  निर्विवाद  रूप  से  सिद्ध  हुई  है  वह  यह  हैं  कि  हमारी  चुनाव  व्यवस्था
 शर  चुनाव  विधि  पूर्ण  रूपेण  प्रभावशाली  श्री  समय  है  ।  मैंने  चुनाव  श्रारोप  की  निष्पक्षता  के  प्रति  कोई

 area  नहीं  |  केरल  की
 स्थिति  को  देखते  हुए  जो  घटनायें  वहां  हुईं  वे  नगण्य  थीं  ।  मेरे  विचार

 से  वहां  चुनाव  के  पुर्व  हुई  घटनायें  की  चुनाव  के  दिनों  में  हुई  घटनाओं  की  संख्या से  कहीं

 alta हैं  ।

 मेरे  विचार  से  समस्त  विश्व  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  हमारी  चुनाव  विधि  व

 चुनाव  व्यवस्था  ग्राहक  है
 ।

 रफीका  कौर  एशिया  के  कई  देश  उसका  अनुकरण  कर  रहे  प्रभी

 हाल  हमने  झपने  उपमुख्य  चुनाव  आयुक्त  क़ो  चुनाव  विधि  बनाने  कौर  अपना  प्रभुत्व  बताने  को  विदेश

 भेजा है  ।  यह  एक  समान्य  बात  नहीं  है  कि  मतदाताओं  की  इतनी  बड़ी  संख्या  हर  पांचवे  वर्ष  वयस्कता
 के  आघार  पर  राज्य  विधान  सभाश्रों  र  संसद्‌  के  लिये  अपने  प्रतिनिधि  चुने  ।  विश्व  में  कहीं  भी

 दाताओं  की  इतनी  बड़ी  संख्या  नहों  जहां  सामान्य  चुनावों  के  आधार  पर  स्वतन्त्र  निर्वाचन  होते  ।

 चुनाव  विधियों  का  उल्लंघन  किये  बिना  प्रत्येक  पक्ष  दूसरे  का  विरोध  कर  सकता  है  ।  कदाचारों  को

 रीकने
 वाली  व्यवस्था  का  कठोरता  से  पालन  किया  जाता है  ।  कदाचार के  आधार  पर  हुए  कई  च्‌  नावों

 को  te
 कर

 दिया  जाता  है  |  उदाहरण  के  लिये  डा०  परमार  के  निर्वाचन  को  कदाचार  के  टैक्नीकल
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 अ०  Ho

 श्राघार  पर
 रह  कर  दिया गया

 ।  डा०
 परमार  यह  नहीं  जानते  थे

 कि  जिस
 व्यक्ति  ने  नाम  निर्देश  पत्र

 दाखिल  किया  वहू  टैक्नीकल  रूप  से  सहकारी  कर्मचारी  था  ।  केवल  इस  अधार  पर  उनका  चुनाव

 रह  कर  दिया  गया  ।  इतना  ही  नहीं  वे  उन्हें  तीन  वर्षों  के  लिये  चुनाव  लड़ने  के  लिये  अनहूँत  ठहरा
 दिया  गया ।  मेरे  विचार  से  आपको  ऐसी  मिसाल  किसी  अन्य  देश  में  नहीं  मिल  सकती  है  ।  चुनाव में

 निष्पक्षता  बनाये  रखने  के  लिये  हम  कदाचार  से  सम्बन्धित  टैक्नीकल
 गल्तियों

 पर  भी  कठोरता से

 कदम  उठाते हैं

 जनता  पर  दबाव  डालने  के  सम्बन्ध  में  भी  हमारी  विधि  में  पर्याप्त  प्रौढ़  कठोर  व्यवस्था  है  ।

 इसका  उल्लेख  धारा  १२३  की  उप-धारा  ३  में  यदि  कोई  इससे  प्रति  व्यवस्था  का  सुझाव  दे  सकता

 हूं  तो  मैं  इसका  स्वागत  मेरे  विचार  से  उस  व्यक्ति  के  खिलाफ  उचित  कार्यवाही को  जानी  चाहिये

 जिस  पर  धार्मिक  दबाव  डाला  गया  है  ।  यहां  चिल्लाने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध में

 टीकरण  ही  निर्णय कर  सकता  है  ।  हमने  इस  देश  में  कदाचारों  के  अस्तित्व  प्रौढ़  अनस्तित्व के  निर्णय
 का  अधिकार  न्यायाधिकरण  को  दिया  ह  है  हमने  इस  बात  का  निर्णय  करने  का  अधिकार  कि  किसी

 विशेष  निर्वाचन में  कदाचार उ  था  या  नहीं  प्रपने  पास  नहीं  रखा  हैं  क्योंकि हम  राजनैतिक  दल बन्दियों

 में  विभाजित  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह  सोचते  हैं  कि  किसी  विशेष  व्यक्ति  के  चुनाव  में  धार्मिक

 दबाव  डाला  गया  तो  वे  उचित  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  संविधान  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है
 कि  किसी  भी  मतदाता  पर  किसी  प्रकार  का  धार्मिक  बन्धन  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 ऐसा  करता  हैं  तो  वह  संविधान  के  प्रतिकूल  कार्य  करता  है  |  यदि  कोई  ऐसा  उदाहरण  है  तो  दीवानी  या
 फौजदारी  न्यायालय  में  इसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  भी

 वार  को  स्वतन्त्रतापुवंक  मत  देने  सम्बन्धी  मेरे  बुनियादी  अधिकार  पर  हस्तक्षेप  करता  है  तो  वह
 छेद  १९  के  अधीन  मेरे  अधिकार  पर  हस्तक्षेप  करता  है  ।  इसके  विरुद्ध  फौजदारी  विधि  के  अधीन

 कार्यवाही की  जा  पकती  है  ।  इस  सम्बन्ध में  धारा  १२३  में  कहा  गया  हैं  कि  यदि  सम्प्रदाय  या

 धम्म  के  झा घार  पर  अथवा  धार्मिक  चिन्हों  या  धर्म  के  नाम  पर  मत  मांगा  गया  हो  या  मत  देने  से  रोकने

 की  भ्रमित  की  गई  हो  तो  इसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सक्ती हैं  ।  भले  ही  ऐसी  भ्रमित  कोई

 वादी  करे  या  कोई  कैथोलिक  सम्प्रदाय  का  व्यक्ति  करे  विधि  सब  पर  समान  रूप  निष्पक्षता  से  तथा

 उतनी  ही  कठोरता  पुर्वक  लागू  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 धर्म
 तथा  जाति  के  आधार  पर  इसमें  कोई  भेद  नहीं  किया  जायेगा  ।  ऐसा  चुनाव  रह  हो  सकता

 हैं
 ।

 तथापि  यह  निर्णय  करना  न्यायालयों  प्रौढ़  न्यायाधिकरण  के  हाथ  में  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 निर्णय  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यदि  चुनाव  के  बाद  इस  आधार  पर  कि  उसने  विशेष  व्यक्ति  को  मतदान

 उसके  बुनियादों  झेधिकारों  पर  आघात  किया  जाता  है  तो  उसके  विरुद्ध  फौजादारी  कौर  दीवानी

 कार्यवाही  की  जा  सकती  हैं  ।  यदि  ऐसा  कोई  मामला  न्यायालय  के  सम्मुख  नहीं  लाया  गया  है  तो  इसका

 तात्पर्य  यह  है  कि  उनके  पास  अपने  आरोप  को  सिद्ध  करने  के  पर्याप्त  प्रमाण  नहीं  हैं  ।  मैं  इस  बात  को
 स्वीकार

 करता  हुं  कि  ऐसा  आरोप  सिद्ध  करना  कठिन  होगा  |  क्योंकि  उस  पादरी  के  विरुद्ध  उस  समुदाय

 का  कोई  व्यक्ति  गवाही  नहीं  देगा  ।  तथापि  उस  व्यक्ति  को  दण्ड  देने  के  लिये  इस  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ेगा
 |

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  चुनाव  के  मामले  में  किसी  प्रकार  का

 दबाव  उचिंत  नहीं  है  ।  भारत
 के  उस

 भाग  जहां  का  मैं  प्रतिनिधित्व  करता हूं
 उसका

 कुप्रभाव  देख  चुके  हैं  ।  इसके  लिये  हमें  अपनी  भूमि  का  बटवारा  तक  करना  पड़ा  |

 मुझे  दुख  है  कि  समाचार-पत्रों  के  प्रचार  के  कारण  साम्यवादियों  को  कुछ  कम  मत  मिले  !  TH  तक
 समाचार-पत्र  रहेंगे  प्रचार  जारी  रहेगा  ।



 २४  १८८१  )  ऑ्रनुदानों की मांगें की  मांगें  २७६ १

 wa  a  न्यायपालिका को  कार्यपालिका  से  पृथक्‌  करने  के  प्रदान  को  लेता  यह  संविधान का
 निदेशक  सिद्धान्त है  |  इस  मामले  पर  मतभेद  की  कोई  गुंजायश  नहीं  है  ।  विधि  रूप  से  इसे  लगभग  सभी

 राज्यों  में  कौर  वास्तविक  रूप  से  अन्य  राज्यों  में  भी  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  प्रशन  इसे  यथाशीघ्र लागू

 करने  का  है  ।  यह  एक  दम  लागू  नहीं  हो  सकता  हमें  काफी  न्यायिक  अधिकारियों को  प्रशिक्षित

 करता  होगा  |  क्योंकि  तभी  तक  एक  ही  मजिस्ट्रेट  कार्यपालिका  कौर  न्यायपालिका  दोनों  का  ही  कार्य

 करता था  तथापि  नये  अधिकारियों  को  प्रशिक्षित  करने  का  कायें  तेजी  से  art  बढ़  रहा  है  ।  यह

 एक  ऐसा  मसला  है  जिस  पर  सभी  पक्ष  सहमत  हैं  तथा  यह  संविधान  के  निदेशक  सिद्धान्तों  में  से  एक  है  |

 जहां  तक  मतदाताओं के  फोटोग्राफरों का  सम्बन्ध  मैं  उससे  सहमत  हूं  |  मेरे  नगर  में  वेष  बदल

 कर  मत  देने  का  काम  विशेषज्ञता  प्राप्त  कर  चुका  हैं  ।  प्रत्येक  समुदाय  इस  कार्य  में  सिद्धहस्त  होने  का

 प्रयत्न  करता  है  |  इस  प्रकार  मतदान  दिखावा  मात्र  रह  जाता  है  ।  कई  जिम्मेदार  साम्यवादी  सदस्यों

 ने  भी  मुझ  से  यह  कहा  है  कि  यदि  घने  बसे  बसे  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  इस  बात  पर  रोक  लगाई  जायेगी

 तो  उन्हें  प्रसन्नता  होगी  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  एक  लाख  व्यक्तियों  को  नागरिकता  से  वंचित  कर  दिया  गया

 हमारा  कारण  यह  है  कि  यदि  फोटोग्राफरों के  रात  दिन  जाने  पर
 भी

 वह
 व्यक्ति

 वहा  नहीं  मिलता  है
 तो  यही  नुमा  लगाया  जा  सकता  है  कि  उनका  कोई  भ्रातृत्व  नहीं  है  ।  वे  केवल  मतदान  के  समय

 दूसरों  का  वेष  रख  कर  प्रगट  होंगे  ।  यह  कैसे  सम्भव  है  कि  वे  व्यक्ति  फोटोग्राफरों को  न  मिलें  ।  मुझे इस

 सम्बन्ध में  पहिले  भी  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं  ।  उदाहरण  के  रूप  में  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  अमुक  मकान

 में  ३०  व्यक्ति हैं  ।  फोटोग्राफर  वहां  जाता  है  लेकिन  प्रत्येक  बार  उसे  १०  या  gy  व्यक्ति मिलते  हैं  ।
 अन्य  १५  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जाता  है  कि  उन्हें  नागरिकता  से  वंचित  कर  दिया  गया  ।

 यह  कहना  गलत  है  उनसे  केवल  यह  कहा  गया  है  कि  वे  मतदान  करते  समय  aaa  परिचय  पत्र  ले

 जायें  ।

 उस  ब्यक्ति  को  न  मिटने  वाली  स्याही  भी  लगानी  होती  थी  अपने  माता-पिताओं  का  नाम  भी

 बताना  होता  था  कर्ब  केवल  परिचय  पत्र  दिखाना  होगा  |  एक  उत्तरदायी  साम्यवादी  कांग्रेसी  सदस्य  ने

 यह  बताया  था  कि  वे  इण्डोनेशिया  में  चुनावों  के  वक्त  उपस्थित  थे  तथा  उन्होंने  परिचय-पत्र  प्रणाली

 की  उपयोगिता  देख  कर  चम्मा  SMT  था  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  के  पास  परिचय  पत्र  होने  के  कारण  मतदान
 पत्र  परिचय  पत्रों  के  ग्रनुसार  चुनाव  के  एक  दिन  पूर्वे  ही  वितरित  कर  दिये  गये  |  मतदाता  प्रातःकाल

 मतदान  पत्र  झर  परिचय  पत्र  लेकर  अया  शौर  अपना  निशान  बना  दिया  |  मेरे  विचार  से  इस  प्रणाली

 को  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 लोगों  को  अरपना  फोटो  खिंचाने  प्रौढ़  उसकी  एक  प्रति  लेने  में  क्या  हो  रही  है  हम  उन्हें

 उनके  फोटो  की  एक  प्रति  मुफ्त  में  दे  रहे  मैंने  स्वयं  फोटो  लेते  हुए  देखा  है  ।  मूझ  से  कहा  गया  कि  स्त्रियां

 फोटो  खिंचवाने  में  करती  हैं  ।  मैं  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कालीघाट  के  मध्यम-श्रेणी

 वाले  मुहल्ले  में  गया
 |

 वहां  तीन  या  चार  फोटोग्राफर  कौर  मुख्य  चुनाव  प्रायुकट थि  गयें  हुए  थे  ।  मैं  वहां

 छद्म वेष  में  गया  जिससे  यह  न  कहा  जाय  कि  लोग  मुझे  देखने  को  एकत्र  हो  मुझे  यह  देख  कर  अनिश्चय

 नि  कि  स्त्रियां  अच्छी  से  भ्रमणी  साड़ियां  पहिन  कर  फोटो  खिंचवाने  चली  श्रा  रही  थीं  ।  मुसलमान

 स्त्रियों  की  फोटो  स्त्री  फोटोग्राफरों  से  खिचवाई  जा  रही  थीं
 |

 मेरे-विचार  से  स्त्रियों  को  स्त्री

 ग्राहकों  द्वारा  फोटो  खिंचवाने  पर  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  |  यह  आरोप  लगाना  गलत  है  कि

 लोगों
 को

 नागरिकता  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  सूची  में  नामांकित सही  व्यक्तियों  का

 पता  लगाने  का  सर्वोत्तम  तरीका  है  ।

 423  ‘Ai’



 क

 B9eQ  अनुदानों  की  मांगें  _
 १४  VETO

 कण  व

 क  कलकत्ते  के  उस  विशेष  चुनाव  क्षेत्र  के  चुनाव  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध में  री
 मुख्य

 से  बातचीत  ह हुई थी  ।  विलम्ब फोटो  लिये  जाने  के  कारण  नहीं  हो  रहा  है  ।  विलम्ब  का  कारण

 a  क  कोड  लिए  सासरा  fo  प्रतिशत मतदाता  सूची  गलत  है  ।  वे  लोग या
 तो  र  गये  हैं  या  बाहर  चले  गये  हैं  या  उनका  भ्रातृत्व  ही  नहीं  है  ।  इससे  सिद्ध  होता  हैं  कि  घनी

 स्त्रियों  में  प्रत्येक  मतदाता  का  फोटो  लेना  अ्रनिवायं  है  |  मुख्य  चुनाव  प्रयुक्त  ने  बताया  कि  उन्हें
 इन

 गलतियों  को  देख  कर  श्राइचयें  ह  |  तत्पश्चात्‌  प्रत्येक  घर  की  जांच  के  आघार  पर  नयी  मतदाता
 सूची

 बनाने  के
 आदेश  दिये  गये  ।

 क  wa  में  गरीबों  को  विधि-सम्बन्धी  सहायता  देने  का  प्रश्न  लेता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  पिछले  चिप

 गया  के  सम्बन्ध  में  यह  ae  निश्चय  किया  गया  था  कि  हमें  गरीबों  को  विधि-सम्बन्धी  सहायता  देने

 पौर केसी  अच्छी  प्रणाली  को  क्रियान्वित  करना  चाहिये  |  तत्पश्चात  इस  मामले  की  जांच  की  गई

 बनायी  गईं  |  हम  एक  योजना  बना  रहे  हैं  जिसे  सभी  राज्यों  में  परीक्षा  लत  ग्या

 ।  इसी  बीच  राज्य  भी  हमें  अपने  प्रस्ताव  भेजेंगे  ।  केरल  के  श्लावा किसी किसी  राज्य  ने  ी  हमें
 झप  cara  नहीं  भेज  ।  तथापि  मामले  की  सन्तोषजनक  प्रगति  हो  रही  ह  औरਂ  यह  रोज  ict  घ्

 ही  पुरी  हो  जायगी  ।
 ्

 माननीय
 सदस्य  जानते

 हैं
 कि  इस  योजना  मे ंव्यय  होगा  कौर  यह  राज्य  तरह्

 इस  पर  उचित  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  रोक  हम  ara  करते  हैं  कि  यह  योजना
 शीघ्र

 ह ही  तैयार

 हो
 गी  ।  ्

 ग्र  व्यय  महोदय  wa  मैं  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिये

 अध्यक्ष म  zg  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  फे  लिये  र  खे  गये

 अ्रच्यक्ष  महोदय  हारा  बिधि  मंत्रालय  दानों  की  निम्नलिखित  मांगें  ee मतदान  फे  लिये  रखी

 तथा

 स्वी

 ATT  सख्या  area  राशि

 re  te  ee  ND  eR
 ह a  ae

 मन्त्रालय  २४,५७,०००  रुपय

 \go  निर्वाचन  GS,EX,000  रुपय

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  ?  ४  मार्च  gego/2y¥  १८८१  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ete  ies  LL  EN

 en —
 मूल  अंग्रेजी  में
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 2o0kS  ग्राकादाबाणी  पर  विस्तारों  के  लिये  फीस  २७४६

 RoE  सिलहट के  लिये  वीसा  Reve

 2200.0  नेफ़ा  के  कार्यालयों का  स्थानान्तरण  Revy

 ११०१  उज्जैन  में  सहकारी  औद्योगिक बस्ती  RVs

 ११०२  Revs चमड़ा  कारखानों  में  बचा-खुचा सामान



 २७९६  संक्षेपिका

 पीठ विषय

 seat  के  लिखित  क्रम

 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या

 RoR ३े
 + भा  रत ए  में  विर्दे

 aes
 क्यों  के  चाय  बागान  Rees

 R2o¥  पुनर्वास  मन्त्रालय  के  अधीन  कार्यालयों  के  कर्मचारी  Rove

 Poy  छावनी  बोर्डों  के  कर्मचारी  के  Rove

 स्थगन  प्रस्ताव  o  ROVE——UY

 अध्यक्ष  महोदय  ने  निम्नलिखित  स्थगन  प्रस्तावों  जिनकी  सूचना  उनके

 सामने  बताये  गये  सदस्यों  ने  दी  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 बम्बई के  राज्यपाल  द्वारा  कमाण्डर  के  एम ०  सूचनायें  wast  राजेन्द्र

 नानावती  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  सुरेन्द्रनाथ

 गये  दण्ड  का  निलम्बन ।  गोरे  शौर  हेम  बुरा

 द्वारा दी  गईं

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  सूचना  श्री  राजेन्द्र  सिंह

 द्वारा  नियुक्त  की  गई  जांच  समिति  का  द्वारा  दी  गई  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र  .  शक  .  VYGU“S

 (2)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 समवाय  १९५६  की  धारा  ६३९  की

 उप-उघारा  (१)  के  अन्तर्गत  २६  १९४५७  से

 ३१  १९  ५८  तक  की  प्रविधि  के  लिये  नेशनल

 ही  मेंटस  लिमिटेड  का  वार्षिक

 वेदन  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उस  पर  नियन्त्रक

 महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ।

 उपरोक्त  समवाय  के  कार्य  की  समीक्षा  |

 नारियल  उद्योग  243 Bl IT की  धारा

 १€  की  उपधारा  (१)  के  अन्तर्गत वर्ष  rg  ५८-५९

 के  लिये  नारियल  जटा  बोर्ड  के  कार्यों के  बारे  में

 वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 (2)  निम्नलिखित  अ्रघिसूचनाशओं  की  एक-एक  प्रति

 समवाय  झ्रधघिनियम  ce Gt  की  धारा  ६४२  की

 धारा  (३)  के
 अन्तर्गत  समवाय  सरकार

 सामान्य  नियम  तौर  १९५६  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २७  Reqo

 की  जी०  एस०  शिकार  2Yo' |



 संक्षेपता  २७९७

 विषय  पृष्ठ

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  क्रमशः  )

 काफी  १९४२  की  धारा  ४८  की  उप-धारा

 (3)  के  अन्तर्गत काफी  2euy F He AK में  कुछ  प्रौढ़
 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ५  १९६०  की

 जी०  एस०  असरार  २७४  |

 (  ३)  मोटर  गाड़ी  PERE  की  धारा  ३३  की  उप-धारा  (३)

 के  भ्रन्तर्गत wae  के  पृथक  क्षेत्रों  के  लिये  मोटर  गाड़ी  १९४२  में  कुछ  कौर

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २७  १९६०  के  प्रथम  गजट  में  प्रकाशित

 अ्रधिसूचना संख्या  जेयूडी  २६/५९  की  एक प्रति  |

 राज्य  सभा  सन्देश  २७५८

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  दो  सन्देशों  की  सूचना  दी  कि  राज्य  सभा  को

 निम्नलिखित  विधेयकों  के  बारे  में  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ws

 )  विनियोग  Rego,  जो  लोक-सभा  द्वारा

 ७  ATT,  RETO  को  पारित  किया  गया  |

 (at)  विनियोग  (  रेलवे  )  संख्या  २  १९६०, जो  लोक-सभा

 द्वारा ८  RETO  को  पारित किया  गया  |

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  २७५८

 सचिव  ने  चालू  प्रतिवेदन  में  संसद्‌  की  दोनों  सभाश्रों  द्वारा  पारित  कौर  ८

 Rego  को  सभा  को  दी  गई  प्रति  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखे  ——

 विनियोग  REGO  |

 (at)  शिकायात कौर  निर्यात  )  संशोधन  PERO  |  RAE

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 श्री  मूलचन्द जैन  ने  १७  १९६०  को  सेंट  पीटर  कालेज  के  होस्टल
 में  एक  विद्यार्थी  द्वारा  कथित  आत्म-हत्या  की  कौर  शिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )
 ने  उस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 दिया  ।

 अ्रनुदानों  की  मांगें  २७६०-६२

 f  Sr  fey ata  मन्त्रालय  के  बारे  में  अनुदानों  की  मांग  संख्या  ६४  कौर  ७०  पर  चर्चा

 हुई  ae  मांगें  पूरी-पूरी  स्वीकृत  हुई  ।

 १५
 rego /@y  १८८१  के  लिये

 दिक्षा  मन्त्रालय की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा ,।


